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 निचान  मंत्री  तथा  व  दैनिक-क्लार्क  मंत्रो  जवाहरलाल
 शौर  जी  हां

 लगभग  ५०  व्यक्तियों के  बारे  में  पहचान  हो  गयी  है  कि
 वह मूल-चीनी

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  उनके  कहीं  जाने  पर  कुछ  रोक  लगायी  गयी  है  ;  प्रौढ़ यदि  हो

 तो  वह  रोक  किस  प्रकार  की  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :
 साफ  है  कि  सबसे  पहली

 रोक
 जो

 उन
 पर  लगायी  जानी  थी  वह  यह

 थी

 रि

 कि
 Za  बात  का

 पता  लगाने
 के  लिये  कि  वह  कैन कन

 उन्हें
 कमो  aq  हिरासत  में  रखा  गया  था  ।

 a  ee

 ग्रंग्रेजी  में

 १७

 94  (Ai)  LSD
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 इन  सभी
 तिब्बती  शरणार्थियों

 को  शिविरों  में  रखा  जाता  साधारणतया वे  सारे  भारत ~

 में  घूमते  नहीं  फिरते  ।  मुझे  ज्ञात  दा  है  कि  इनमें  से  कुछ  चीनी  कलकत्ते  में  हैं  लेकिन  या  तो  उन्हें

 हमसे  सम्पर्क  रखना  पड़ता  है  या  हम  उनके  साथ  सम्पक  रखते  हैं  ।  इरादा  यह  कि  जहां  तक

 विशेष  रूप  से  इन  लोगों  का  संबंध  इन्हें  भारत  से  बाहर  भेज  दियां  जाय  ।

 श्री  पत्र  म०  तारिक  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  लोग  पकड़े  गये  उन  से

 की  गई  तो  क्या  उससे  हुकूमत  का  यह  विचार  gar  कि  कुछ  लोग  कुमितांग  गवर्नमेंट  को  रिप्रेजेंट  करते

 हैं  बौर  वहां  के  जासूस  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  यह  तो  एक  ऐसा  मामला  है  कि  मेरे  लिये  इन  सवालों  का  जवाब  देना

 मुनासिब नहीं  मालूम  होता
 ।
 बहुत  सी  बातें  मालूम  कहीं  कहीं  कुछ  मालम  हुमा  लेकिन  अरब  एक

 दो  टुकड़ों  का  जवाब दे  दूं  तो  ठीक  नहीं  होगा  ।

 श्री  भक्त  दरशन
 :

 श्रीमती  क्या  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है  कि  झ्राखिर  इन  लोगों
 का

 तिब्बतियों के  साथ  ब्  में  उद्देश्य  क्या था  ?

 at  जवाहरलाल नहरू  :  यह  वही  सवाल  हो  गया  ।  अरब  अलग  अलग  ग्रामीणों  के  गर्ज जग

 अलग  उद्देश्य होते  हैं  |

 श्री  गजराज  सिंह  इन  चीनियों  को  क्या  तिब्बती  शरणार्थियों  से  तरब  अलग  कर  दिया  गया

 है  शर  अलग  कर  दिया  गया  है
 तो

 यह  कहां  रक्खे  जा  रहे  हें  प्रौर  इनको  हिन्दुस्तान से  बाहर  भेजने

 की  जेसे  कि  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  कहा  एक  योजना  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इनको  कब  तक

 बाहर  भेज  दिया  जायगा
 ?

 श्री  जवाहरलाल ने  हरू
 :

 मुझे  ठीक  मालूम  नहीं  लेकिन  मेरे  खयाल  से  उसी  इलाके  में  कहीं  अलग

 रक्ख  गये  थे  ।  इनमें  से  जेसे  मैंने  कहा  वहां  से  भाग  गये  थे  पकड़े  पकड़े  जाने  से  मेरा

 मतलब  कोई  गिरफ्तार  करके  रखने  से  नहीं  था  लेकिन  उनके  बारे  में  यह  मालूम  हो  गया  था  कि

 भाग  कर  कलकत्ते  में  भरा  गये  हैं
 प्रो

 गवर्नमेंट  उन  पर  नजर  रखती  रही  कौर  देखती  रहीं
 कि

 वे  वहां

 पर  करते  हैं
 ।  अब

 वे  कब  भेजे  जायेंगे  यह  मैं  नहीं  कह  कोई  खास  तारीख  तो  मुकर्रर  नहीं  है

 लेकिन  ra  कोई  माकूल  इंतजाम  हों  जायगा  और  आसानी से  उनको  भेजा  जा  सकेगा  तो
 वे

 भेज  दिये

 जायेंगे  ।

 डा०
 राम  सुलग  सिंह  :

 क्या  यह  पचासों  चीनी  तिब्बत  से  ही  हिन्दुस्तान  प्राय  थे  ate  यदि  at

 तो  इन  लोगों को  फर्स्ट चैक  पोस्ट  पर  नोटिस  किया  गया  था  या  नहीं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  मैं  ठीक  से  समझा  नहीं

 राम  gan  सिंह  :  क्या ये  पचासों  चीनी  तिब्बत से  भारत  में  यदि  तो  कया

 पहली  भारतीय  चौकी  पर  ही  इन्हें  पहचान  लिया  गया  था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  यह  तो  सब  जैसे  तिब्बत  के  शरणार्थी आरा  रहे
 थे

 उन्हीं  गोलों  में  जाये
 शौर  अलग  अलग  ्  ।  उसी  रास्ते  से  और  उसी  सिलसिले  में  भराये  ।

 बाद  में  जांच  पड़ताल  हुई  तो  यह
 पाया  गया  कि  यह  तिब्बती  लोग  नहीं  था  उसके  बाद  उनसे  बातचीत

 वगेरह  हुई  ।
 तत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भरो  प्री  सर  तारिक
 :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हुकूमत  को  इस  बात  का  इल्म  है  कि

 हिन्दुस्तान के  मुख्तलिफ  शहरों  में  बहुत  से  लोग  जो
 कि

 waar  में  तिब्बती  नहीं  हैं  लेकिन  चूंकि  उनकी

 शक्ल  तिब्बती  लोगो ंसे  मिलती  जुलती  है  इस  वास्ते  वे  तिब्बती  रेफ्पूजीज में  मिल  जाते  हे

 यह  दुरुस्त  है  तो  गवर्नमेंट  ने  इसके  लिये  क्या  ऐक्शन  लिया  है
 ?

 को  जवाहर  लाल  नहरू
 :

 जहां  तक  शकल  मिलने  का  ताल्लुक  है  तो  वह  तो  हिन्दुस्तान की  सरहद

 पर  जायें  तो  बहुत  से  लोग  ऐसे  वहां  पर  रहते  हैं  जिनकी
 कि

 शक्ल  उनसे  मिलती  है  खासकर
 काज़मी

 र

 में  ऐसे  लोग  मिलते  हैं  ।

 ब्रजघ्वर  प्रसाद  :
 यह  चीनी  वापस  चीन  जाना  चाहते  है  या  नहीं

 जवाहरलाल  नेहरू  :  अरब  यह  तो  अलग-ग्रहण राय  होगी  लेकिन  यह  जाहिर है  कि  जहां a.

 वे  आये  हैं  वहां  वे  नहीं  जाना  चाहते  |

 हेम  बुरा :  विशेष  रूप  से  घटना  का  ale  इस  बात का  भो
 श्यान  रखते  हुये  कि

 तिब्बती  शरणार्थी
 या

 तिब्बत
 से  शरणार्थियों  का  रोज  ही  तांता  लगा  रहता  विशेष रूप  से

 मिस्मार  क्या  सरकार ने  इनकी  जांच  के  लिये  कड़ी  कार्यवाही  की  है  ?

 जवाहरलाल  नहरू  :  शरणार्थियों की  जांच  के  लिये  हमेशा  ही  कार्यवाही की  जाती  रही  है  ।

 जब  वें  बड़ी  संख्या  में  थे  तब  तो  यह  काम  करना  ही  बाद  में  भी  यह  किया  जा  रहा  है  |

 उनकी  संख्या  उतनी  ज्यादा  नहीं  है  ।  वे  संघर्ष  करते  रखते  तब  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 ब्रजेश्वर  प्रसाद  :  क्या  भारत  सरकार की  नीति इन  चीनियों  को  उनकी  मर्जी  के  खिलाफ

 वापस  भेजने की  है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  कोई  निश्चित उत्तर  तो  नहीं  दे  पाऊंगा  क्योंकि यदि  वे  हमारी

 हिदायतें  नहीं  मानते तो  हम  कम  से  कम  उन्हें  भारत  के  यह  मैं  नहीं  कह  सकता--मँजने

 के
 लिये  तो  स्वतंत्र  होंगे

 ।
 हम  यह  थोड़े  ही  होने  दे  सकते  है  कि  लोग  यहां  जायें  यहीं  रहने  की

 जिद  करने लगें  ।
 ~

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 प्रधान  मंत्री  ने  प्रभी  यह  बताया  कि  इन  शरणार्थियों  को  शिविरों  में  रखा

 गया है
 ।

 इन  गैर-तिब्बती  शरणार्थियों  को  तिब्बती  लोगों  के  साथ  ही  रखा  गया  है  या  wat  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  इसका  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 परिमाण  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  चीनियों  को  चीन  वापिस  भेजने  के

 बारे  में  क्या  चीन  सरकार  से  कोई  पत्र  व्यवहार  किया  गया  है  यदि  किया  गयां  तो  चीन  सरकार

 से  उस  बारे  में  क्या  उत्तर  प्राप्त  gar  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जी  नहीं
 ।

 हमें  तो  दिलचस्पी  इस  «  है  कि
 वे  हिन्दुस्तान के  बाहर

 जायें  लेकिन
 कहां  जायें यह  उनकी  खुशी

 मल  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  जूट  मिल  संघ  के  करघे

 ल्
 {

 स०  चल  सामन्त :

 FREY.
 ह  श्री  gata  हंसना
 थि

 अरविन्द  घोषाल :

 er
 TDI क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जूट  मिल  संघ  के  कितने  प्रतिशत  करघों  पर  पिछले  पांच  वर्ष  में  सीलें लगाई

 गई  हैं  ;

 सील  लगा  देने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या
 कुछ  प्रतिशत करघों  पर  से

 हाल
 के  कुछ  महीनों  में  सील  हटा

 ली
 गई

 क्या उन  सभी  की  सील  हटा  लेने  की  कोई  योजना है  ?

 पश् /
 1  वाणिज्य

 x mam
 बी

 :
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 ।

 विवरण

 ड  few  जूट  मिल्स  एसोसियेदाम  के  १९५५  से  सील-बन्द  पड़े  करघों  की  प्रतिदिन  den
 दिखाने  वाला

 विवरण

 सील  बन्द  पड़  करघों  की  प्रतिष्ठित

 संख्या

 Lae e  2"),

 [  I—F—-AE  से  G—-¥—-AG  23"),

 |  €-१-५६  से  PE—-V—-UG  20

 PERE  Yo—R—¥UF  से  QY——NE

 |  १६-७-५६  से  १६-९-५६  ७  /,

 29-8 NE  से  ३१-१२-५६  १२'/५

 Peo  १२३

 2eXq  १२

 Fe-t—xe
 से  १-३५  १२'/

 र-रे-  से  VI-H-AE  न
 द

 PERE  |  से  23-5 LE  १२,

 से  RW—VR—ARE  20

 2eEO  १-१-६०  से  तक  20

 उत्पादन  की  मांग  के  अनुसार  समायोजित  करने  के  लिये  ।

 (4)
 र४  geve

 के
 बाद  से  a  प्रतिदिन  करघों पर  से  सील  हटा  ली  गयी

 \  ay  |

 गए. ाााणणणाााणाणाााााएुल्युइएतएत

 पम  अंग्रेजी  के
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 सील  हटाने  की  कोई  विशिष्ट  योजना  तो  नहीं है  ,  फिर  भी
 सरकार

 मांग  के प्र तुरूप

 अधिक  उत्पादन  का  ही  निरंतर  प्रयास  करती  रहती  हे
 ।

 चं०  :
 क्या  वैज्ञानिक  व्यवस्था  करण  के  रूप  में  कुछ  कारखानों  पर  सील इस

 वजह  से  लगों  दी  गयी  थी  कि  वह  arian  दृष्टि  से  लाभ  प्रद  नहीं  थे
 ?

 tat  कानूनगो
 :  जी  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण  का  सील  लगाने  से  कोई  संबंघ  नहीं

 है  ।  सील  बीच-बीच में  लगा  ही  दी  जाती  है  कौर यह  कार्य  १९४९  के  बाद  से  चल  रहा  यह  तो

 निर्यात
 संबंधी  मांगों के  अधिक  या  कम  होने  पर  निर्भर  करता  है

 कि  मिलों  के  पास  कितना काम

 ह

 प्रो  स०  च०७  सामन्त  an  पिछले  पांच  वर्षों  में  सील  उस  क्षेत्र  के  श्रम-संबंधी  झगड़ों के

 कारण  लगायी गयी  थी  ?

 pat  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।

 :  सील-बंद करघों  की  सील  हटाते  समय  कया  इस  बात  का
 ध्यान

 भी  रखा  जाता

 है  कि  उन्हीं  क्षेत्रों  के  करघोंਂ  को  जाय  जिन  में  जूट  पैदा  हीती  है  ,  जैसे  wea

 प्रदेश  भर
 बिहार

 के  ?

 tal  कानूनगो  :  कलकत्ते के  बाहर  शायद  ही  कोई  मिल  sit  यदि  कलकता  waar

 पदिचम  बंगाल  के  बाहर  कोई  मिल  हो  तो  वह  इस  में  नहीं  ary  |

 fat  कासलीवाल  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  वर्ष  जूट  उत्पादन  में  काफ़ी

 कमी  रह  गयी  इसका  प्रभाव  इस  वर्ष  करघों  पर  सील  लगाने  उनकी  सील  हद  पर

 पड़ेगा  ?

 गी  कानूनगो  :
 यदि  कच्चा  माल  कम  हो  तो

 हमें  कच्चे
 माल  आयात

 करता
 जो  हम

 '

 काम  तौर  पर  करते  लेकिन  सील  लगाने  हटाने  के  संबंध  में  मुख्य  ख्याल  इस  बात

 का  रखा  जाता है  कि  निर्यात  विषयक  मांग  कितनी  क्योंकि  उत्पादन  प  ०  प्रतिशत  भाग  निर्यात

 के  बाजार में  बिकता  घरेलू  बाजार  में  नहीं
 |

 ली  रामनाथन  चेट्टियार
 2  कया  सील  पाकिस्तानी  जूट  मिलों शे  के  का  रण  लगायी  जातीं

 शी  कानूनगो  :  जी  हां  विभिन्न  अन्य  देशों
 जिन

 में  जूट  बुनने  की  क्षमता-बढ़ती जा  रही
 de  भी  इसका  एक  कारण है  |

 fet  तंगामंणि  पांच  वर्ष  से  भी  प्रतीक  अवधि  में  केवल  २ /२  प्रतिशत  का  ही अन्तर  देखने
 में

 आता  et] |  प्रतिशत  से  १०  प्रतिशत  ।
 सील  हटाने  का  कार्य  इसी  गति  से  चल  रहा

 इस  अवधि  में
 कितने  प्रतिशत की  सील  हटाई  जायेगी  क्या  सरकार  के  पास  कोई  '  प्रस्ताव

 श्री  कानूनगो  इस  समय  सील-बन्द  किये
 गयें  १०  प्रतिशत  होते  हैं  पर  से

 ं
 सील  हटाने

 का
 प्रश्न

 नियति  बाजार की  पर
 -

 निर्भर  =e

 मूल  प्रेग्नेंसी  में
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 उड़ीसा में  कागज  मिल

 1११८६  st  प्र०
 फै०  देव

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि

 {#)  Far  कालाहांडी  जिले  में  केसिंगा  स्थान  पर  स्थापित  होने  वाली  कागज  मिल को  हटा

 कर
 कोरापट  जिले  में  सिंहपुर  रोड  स्थान  पर  ले  जाया गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उक्त  कागज़  मिल  उत्पादन  कब  करेगी  ;
 शर

 उक्त  कागज़  मिल
 की

 स्थापना  के  लाइसेंस  की  अवधि  कितनी  बार  बढ़ाई जा  चुकी है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी

 (@)  केसिंग  में  बिजली  का  न  मिल  सकना  |

 लगभग ३  वर्ष  में  ।

 दो  बार  ।

 श्री प्र०
 Fo  देव

 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उड़ीसा  सरकार  मत  कुड

 विद्युत  परियोजना
 में

 से
 ,

 हो आान्घ्र
 प्रदेश  शौर  उड़ीसा  की

 मिली-जूली  परियोजना
 अपने

 sit  की  बिजली  का  उपयोग  करने  में  A AMN  रही  केसिंग में  बिजली  की  कमी  कसे  रह  गयी

 जब  कि  मच्छकुूड  परियोजना से  ट्रांसमिशन  लाइन  वहां  तक  बढ़ा  कर  लाई  जा  सकती  थी
 ?

 tal  मनु भाई दाह  :  ard  में  ट्रांसमिशन लाइन  केसिंग  नहीं  पहुंच पाई  थी  1

 अब  उड़ीसा  सरकार  ने  Haag  बिजली  देने  का  झ्राइवासन  दे  दिया

 pat प्र०
 के०

 क्या  कागज़  सिल  से  निकलने  वाली  गन्दगी  के  विनियमन के  बारें  में

 लाइसेंस में  कछ  विशिष्ट ard  रखी  गयी  है  ताकि  कागज़  मिल  से  निकलने  वाली  गंदगी  नागवल्ली

 नबी  को  ,  जो
 112:  अदेह

 के
 रायज़ादा  झौर  नगरों  के  लिये  पीने  के  पानी  का  एक  मात्र  स्त्रोत

 गंदला न  कर  सके
 ?

 मैं  यह  प्रदान  श्रनभव के कारण के  कारण  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  सम्बलपुर  नगर के

 निवासियों  को  पीने  का  अच्छा  पानी  नहीं  मिलता  क्योंकि  उड़ीसा  की  कागज़  मिलों  ने  उनके  पानी

 को  गंदला कर  दिया

 wera  महोदय  :  कान्ती  शान्ति--उन्हें  इस  प्रकार  झपने  प्रश्न  का  विस्तार  नहीं  करना

 चाहिये  ।  साफ़  है  कि  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  प्रकार  का  कुछ  उपबन्ध  है  या  नहीं |

 पत्नी  सुनाई  पह  स्थिति  यह  है  कि  अधिनियम  के  aes  किसी  कागज़-मिल  के
 लिये

 कोई  उपबन्ध  अथवा
 ह

 नहीं  है
 ।

 लेकिन  यह  aaa  स्फट  कर  दिया  जाता  है  कि

 स्वास्थ्य  के  लिये  बाघक  कोई  काम
 न

 किया  site  यदि  ऐसा  कार्य  हो  चुका  हो  तो
 उस  में

 सूंघकर

 किया  जाय  '

 मिलती  :
 इस  बात

 को  घ्यान में  रखते  हुए  कि  दो  बार  लाइसेंस  की  safe  बढ़ाई  जा

 चुकी  यह  बढ़ाने  की  मंजूरी  किन  परिस्थितियों  में  दी  जाती  है  ?

 fall  wang  वाह
 :

 के  मुख्य भाग  में  में  बता  चुका  हूं  कि  कुछ  समय  तक  यह  योजना

 जिला  के  न  मिलने  के  कारण  रुकी  tt  '  राज्य  सरकार  और

 अंग्रेजी में
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 के  प्रयासों के  फलस्वरूप  इस  योजना  को  फिर  से  area  कर  दिया  गया  है  ।  महीनों  घर

 संयंत्र के  लिये  भीतर  दे  दियें  गये  जमीन  ले  ली  गयी है  भ्र  हमें  थी  ही  उत्पादन

 हो  जाने  की  आद्या है  ।

 fa  संगण्णा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बिजली  सस्ती  दरों  पर  दी  जाया

 यदि यह  मिल  सिंहपुर  रोड़  में  खुली  तो  दर  कौर
 भी  कम

 हो  क्या  मिल  को
 अंतिम

 रुप  सिंहपुर  रोड  मे ंही  रखने  का  fares  कर  लिया  गया  है
 ?

 fat  मतुभाई दाह गाह  :  यह  सब  स्पर्द्धा  के  ही  विभिन्न  पहल  यह  ठीक है  कि  थोड़ी  बहुत

 स्पर्धा  प्रत्येक  क्षेत्र  इस  ब।त  का  इच्छा  है  कि  wae का  स्थान  बदल  \

 आर्थिक दष्टि से लाभ प्रदता दृष्टि  से  लाभ  प्रदता  बिजली  की  उपलब्धता  का  ध्यान  रखते हुए
 उस  के  संबंध  में

 श्रतिम रूप से रूप  से  निर्णय कर  लिया  गया  है  |

 fat  रघुनाथ  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  समेत  लाइसेंसों  के  लिये  कितने  आवेदन-पत्र  इस  समय

 विचाराधीन हैं  ?

 श्री  मन भाई  दाह  :  माननीय  सदस्य  को  में  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  की  बाबत  तो  नहीं  बता

 सकता  ।  लेकिन  सभा  को  यह  जान  कर  हर्ष  होगा  कि  देश  में  मौजूदा  कागज  मिलों  की  संख्या  २२

 है  ।
 हमने  देवा  में  ४४  और  कागज  मिलों  के  लिये  लाइसेंस  रायात

 की
 व्यवस्था  कर  दी  है  |

 इन  के  ग्र लावा हाल  ही  में  ३४  के  संबंध  में  अनुमोदन किया  जा  चुका  है  जिन के  लिये  आयात

 लाइसेंस अभी  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  हमने  तूतिया  योजना की  क्षमता  ७००,०००  टन  प्रति

 वर्ष
 तक  पहुंचा दी  है  ।

 धान
 की

 हाथ  से  कुटाई

 १११८८.  श्री  विभूति  मिंतर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  घान  की  हाथ  से  कुटाई  विकसित  करने  की  योजना
 बनाई  है  ;

 हाथ  से  कटाई  की  योजना  किस  सीमा  तक  सफल  हुई  है  ;  और

 क्या  हाथ  से  कुटाई  की  योजना  को  चावल  मिलों  से  कुछ  रुकावट  पड़  रही  है
 ?

 प  उद्योग

 मंत्री

 मनु भाई  दाह )  से  एक  विवरण  सभा-प्रबल  पर

 al

 विवरण

 (8)
 गर

 लि
 -

 पान  की  हाथ  से  कुटाई
 का

 उन  उद्योगों
 में

 से  हैं  जिनका  खादी  तथा
 आयोग ने ने  भारतीय  पैमाने  पर

 विकास  किया  है  ।  इस  उद्योग  के  विकास  संबंधी
 apr  में  प्लान  ख़रीदने  और  उसका  स्टॉक  ज़मा  करने  के  लिये  उपकरणों  के.निर्माण  और

 के  शादी
 की  व्यवस्था गयी  बिक्री की  सहूलियत  के  लिये

 २७  नये  पैसे
 प्रतिमा

 की  एक
 उत्पादन-राज़सहायता  दी  ज़ाती  है  ।

 यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 मल  अंग्रेजी  में
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 की  प्रारंभिक  अ्रवस्था में  है  जो  QEYY—NE A में  ५  लाख  मन  था  बढ़कर

 PEXG—YE |  ;  ११  लाख  मन  से  भी  अधिक  हो  गया  है  ।

 हाथ से  कुटाई  की  योजना  wh  उस  अवस्था  में  नहीं  पहुंची  है  जिस से  चावल  मिलों

 के  बिना  काम  चलाया जा  सके  ।  फिर  नयी  चावल  सिलें  लगाने का  चावल  मीटिंग  उद्योग

 अधिनियम  द्वारा  विनियमन किया  जाता  है  ।  बताया जाता  है  कि  इस  अ्रधघिनियम  के  ate भी  कड़ाई

 से  लाग  किये  जाने  :  से  हाथ  से  क  टाई  के  उद्योग  का  हित  होगा  |

 श्री  विभूति  मिश्र  :  इस  स्टेटमेंट  से  मालूम  होता  है  कि  सरकार  इस  उद्योग  को  बढ़ाना  चाहती

 है
 |

 इस  स्टेटमेंट  में  यह  दिया  gat  है

 1  उद्योग  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  धान  खरीदने  उसका  स्टाक  जमा

 करने के  लिये  उपकरणों  के  निर्माण  . गोदामों के

 आदि  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।”

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  चीजों  पर  सरकार  ने  अब  तक  कितना  वच  किया  है
 ?

 शाह  :  यही  तो  इसमें  बताया  गया  है  ।
 यह  प्रोग्राम  हिन्दुस्तान

 के  लिए  नया  नहीं

 है  यह  काम  तो  सनातन
 काल से  चला  रहा  इसको  भर  बढ़ावा  देने  के  लिये  यह  प्रोग्राम  रखा

 गया  भर  स्टेटमेंट
 में  बताया गया  है  कि  जैसे  जैसे  यह  प्रोग्राम  बढ़ता  जाएगा  इसको  ज्यादा

 यता  दी  पैसे  की  कमी  की  वजह  से  यह  रुकेगा  नहीं  ।

 शी  विनती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  जो  अपनी  फौजों  में  ae  ग्र परे  झ्रादमियों

 को  सप्लाई  करती  है  उसमें  कितना  भ  पांडे राइस  खर्चे  करती  है  ?

 श्री  मत भाई शाह शाह  :  इसका  तो  परसेंटेज  हमारे  पास  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  संवाल  तो  wae

 पसन्द का  भी  है  ।  हम  कानूनन  किसी  को  इसे  काम  में  लाने  के  लिए  मज़ार  नहीं  कर  सकते  लेकिन

 हमारा  प्रयास  है  कि  छोटी  इंडस्ट्री  की  चीजों  को  सरकारी  खरीदों  में  ज्यादा  बढ़ोतरी  दी  जाए

 सरदार  fqo  सहगल  हाथ  से  कूटे  चावल  की  कीमत  मिलों  में  कुटे  चावल  की  कीमतों

 की  तुलना  में  कसी  बठती  कौर  इन  कीमतों  को  मिल  में  चावल  के  मूल्यों  की  बराबरी  पर  लाने

 का  क्या  कोई  प्रस्ताव है  ?

 शी  सन तु भाई  शाह
 :

 भिन्न  भिन्न  क्षेत्रों  के  चावलों  की  किस्मों  में  इतना  अन्तर  होता  है
 कि

 तुलना  करना  कुछ  कठिन  है  ।
 लेकिन  मैं  यह  कह  सकता  हूं

 :  कि  हाथ  से  कुटा  चावल  मिल  के

 चावल  at  तुलना  में  स्वयं  अपने  भरीसे  टिक॑  सकता  है  ite  लोग
 भी

 हाथ  से  कूटे  चावल  के  अत्यधिक

 पौष्टिक  गुणों  को  प्राथमिकता देते  हें  ।
 देश

 के  कुछ  भागों में  वह  बड़े  लोक-प्रिय हैं  और  get  यह  है
 कि

 एक  झ्रोर  तो  इसके  पुष्टिकर  गुणों  शौर  दूसरे  रोजी  देने  की  इसकी  क़ो  ध्यान

 रखते  हुए  इसे  ate  भी  लोकप्रिय  बनाया  जाय  |

 शी  सम्पत  :  किस  राज्य  में  arr  से  कूटे  चावल  की  ae  पैट्रिक  खपत  होती  है  ?

 tat  मनु भाई  दाह  :
 हमारे

 पास
 इस  प्रकार  के  ग्रां कड़े  हैं  लेकिन  झाम  तौर  पर

 ज्ञाता  है  कि  तथा  उड़ीसा  में  बड़े
 पर  हाथ  से  GI  की  जाती  हद  तक

 सें  भी
 देक्षिणी  क्षेत्र  भीं  हाथ

 से  कुटा  चावल  अपनातें  जा
 रहे  । बकलाकयततल्एए वल आ नव» लट  «न

 paper  अंग्रेजी  में
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 fatto to  मुनि स्वा मो  :  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  हाथ
 से

 कूटे  चावल  के  लिये  इतना

 प्रोत्साहन  देने  के  Av y!  चीनी  मिलें  लगाने  के  लाइसेंस  देने  से  या  तो  मना  कर  दिया  जाता  है  या

 लाइसेंस  नियमित  रूप  से  नहीं  दिये  जाते
 ?

 आओ  सुभाष दाह  :  प्रदान के  भाग  के  उत्तर  में  मैंने  ठीक  इसी  बात  का  उत्तर  दिया

 था  ।  नयी  चावल  मिलें  लगाने  का  प्रश्न  चावल  मीटिंग  उद्योग  अधिनियम  द्वारा  विनियमित  होता

 इस  मामले  में  दो  रायें  हैं  ।  एक  विशेष  क्षेत्र  तो  मिल  में  कुटा  चावल  मांगता  दूसरा  क्षेत्र  ज्यादा

 हाथ  का  चावल  लेता  है  ।  '  इसलिये  इस  उद्योग  के  विकास  के  विनियमन  का  कार्य  सम्बन्धित

 राज्यों  के  जिम्मे  ही  छोड़  दिया  गया  है
 ?

 लेकिन  नीति  के  रूप  में  हमारी  रुझान  निश्चित रूप  से  हाथ

 से  कुटा  चावल  के  ही  पक्ष  में  होगी  ।

 श्री  नंजप्पा  :  हाथ  से  कुटाई के  विशेष  रूप  से  व्यक्तिगत  इस्तेमाल  के  लिये  एमरी

 लकड़ी  की  चक्कियां  प्राप्त  करने  के  लिये  राज्यों  के  स्तर  पर  क्या  व्यवस्था  की  गयी  है
 ?

 जी  मनु भाई शाह  :  इस  प्रदान  में  इनकी  प्राप्ति  का  प्रदान  मुश्किल  से  ही  उठेगा  ।  यह वसु ली

 का  प्रश्न  है  ।  सभा  को  तो  वसूली  सम्बन्धी  नीति  का  पता  है  ।

 श्री  नंजप्पा  :  यह  आसान नहीं  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  हैड़  पाउंडेड  राइस  में  ज्यादा

 विटामिन  होते  हैं  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  क  फौजों  इरादी  में  श्र  राष्ट्रपति  भवन  में  इस

 चावल  का  इस्तेमाल  करती  है  या  नहीं  ?

 श्री  सेनुआर  शाह
 :

 जहां
 तक

 सिद्धान्त  का  सवाल  है  यह  सब  कोई  जानते  हैं  कि  हड्डी  पाउंडेड

 राइस
 मे

 ज्यादा  विटामिन  होते  श्र  जापान  में  जो  कि  से  ज्यादा  चावल  खाने  वाला  देश

 लोग  पांडे
 राइस  को  बहुत  ज्यादा

 पसन्द  करते  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  लोगों  को

 ft  इस  बात
 का

 ज्यादा  पता  कौर  वहू  इसका  ज्यादा  करें
 ।

 लोगों को
 इसे

 इस्तेमाल  करने  के  लिये  मजबूर  नहीं  कर  हमें  उनकी  चाइस  का  भीਂ  ध्यान  रखना

 होता है: ।  हम  एजूकेशन  से  उनको  यह  बात  बतला  सकते  हैं  ।

 दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दूसरी  जमीनों  का  दिया  जाना

 . 1११८९,  पंडित  ठाकुर  दास  :  कया  झ्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  7.0  Revo
 सें  पूर्व

 सरकारी  जमीन  पर  श्रनधिंकृत रूप  से  कब्जा  कर  लिया  था  झर
 जिन्हें  सरकार  बेदखल

 तौ
 कर  दिया

 था  उनके  व्यवसाय  अथवा  नौकरी  के  स्थान  के  निकट
 जमीन  विकसित  हो  जाते  के

 ra ~
 जमीन  के  लिये  4.0  की  पर्चियां दे दे  दी

 ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितना  हैं  जिनहें  १९५५ के  बाद  से
 अपने  व्यवसाय नौकरी:के  के  पास

 वाले  क्षेत्र  दूसरी  जमीन  शादी  देदी  गई  है  ;
 (a  )  दोष  व्यक्तियों  को  अपने

 व्यवसाय  नौकरी  के  स्थान  के  पासਂ  वाले x

 में  बदले  में  दूसरी  जमीन  ae  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  ज़मीनें  देने  के  कार्य  में  शीघ्रता  कराने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली  है
 ?

 और  संभरण  मंत्री  क०  च०  र  |

 से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  अपने  व्यवसाय  अथवा  नौकरी  के  स्थान  के  पास

 यथासंभव  दूसरी  जमीन  safe  समय  समय  पर  दी  जाती  रही  है  ।  उनमें  से  ऐसे  व्यक्तियों  जिनके

 are  की  संख्या  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्योंकि  पात्र  सभी  विस्थापित

 =ateqal  को  उनके  व्यवसाय  waar  नौकरी  के  स्थान  के  पास  जमीन  ante  देना  मुश्किल  से  ही

 संभव  था  क्योंकि  अनधिकृत  कब्जा  भीड़  भाड़  वाले  इलाकों  में  किया  गया  था  इसलिये wey  पुनर्वास

 वाली  बस्तियों  में  जमीन  anf  देने  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  था
 ।

 उन  बस्तियों  जो  उनके

 व्यवसाय अथवा  नौकरी  के  स्थान  के  निकट  नहीं  प्रस्तावित जमीन  शादी  बहुत  से  प्राधिकृत

 कब्जाघारियों को  मंज़ूर  नहीं  थी  ।  अब  सरकार का  बिचार  इस  समस्या का  निबटारा  इस

 निर्माण  कौर  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  श्राम  समस्या  का  मान  कर  ही  करने  का  है  ।  अवशिष्ट

 समस्या  के  में  प्रगति  पर  कड़ी  नज़र  रखने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  है
 ।

 पंडित  ठाकुर  दास
 भागने

 मेरा  प्रश्न  पात्रता  की  पियों  के  बारे  में  था  ।  मैं  जानना  चाहता

 था  कि  कितने  व्यक्तियों  जिन  के  पास  पात्रता  की  पर्चियां  प्रभी  जमीनें aria  नहीं  दी  गयी

 श्री  wo  शेट्टी  :  उत्तर  में  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है
 ।

 यह  साफ़  है  कि  हमारे  पास

 उन  व्यक्तियों  की  पूरी  जानकारी  नहीं  है  जिन्हें  पात्रता  की  पर्चियां दी  गई  उनमें से  कितनों  ने

 वास्तव  में
 इसरी  जमीन  प्राप्त

 कर
 ली

 ।
 यह  जानकारी  इस  कारण  से

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  कि  भूतपूर्व  भाग
 | लिमन

 राज्य  दिल्ली  इस
 विषय

 का  भारवाहक  था
 ।

 उस  समय  पुनर्वास  हस्तांतरित  विषय
 था

 शौर  भाग
 *गਂ

 राज्य  दिल्ली  उसके  बारे  में  कांयं वाही  करता
 था  ।  झरा वास  तथा  किराया  अधिकारी  ने  यह  पात्रता  की  पर्चियां  दी  थीं  ।  अब  इस  समस्या  का

 निबटारा  सामान्य  आधार  पर  किया  जा  रहा
 ।

 श्राम  समस्या
 के

 साथ  पात्र  विस्थापित  व्यक्तियों

 वकी  समस्या  भी  हल  हो  जायेंगी  ।

 शो  अन्सार  हरवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  पुराने  किले  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों

 को गरब तक दूसरी तक  दूसरी  जगह  नहीं  दी  गई  है
 ?

 fot  ब्र  qo  रेड्डी  में  पिछले  एक  अवसर  पर  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  इस  के  सम्बन्ध में  अब

 ब  मंत्रालय  कार्यवाही  करता  है

 गरे  मालय  का  अव  उससे  सिवाय  इसके  और  कुछ

 भी

 नहीं  है  कि  एक  समय  हमने  कि  कीजिए  करने  वालों  को  बहले  में  दूसरा

 हि  me  ae
 oon  ot  oh

 केतन  al  क्या  ate  हमारी

 वह  खतम  हो  गयी
 ।

 पिछले  बार
 एक  दफ़े

 झापने  यह  निदेश  दिया  था  कि  पुनर्वास  मेर े|

 मंत्रालय  श्र  अन्य  सम्बन्धित  लोगों  क़ो  इस
 yer

 के  बारे  में  विचार  कर  ag  निर्णय  करना  होगा

 fe  क्या  किया  जाये  ।

 Tat to  चं०  फार्मा :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  एक  समिति  नियुक्त  की  जायगी  ।

 A समिति  सरकारी  शर  गैर-सरकारी  व्यक्तियों की  समिति  होगी  कौर  ae

 ee न
 करना

 कब

 मल  अंग्रेजी  में
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 fat हि  च०  र्ड्ट  मैंने  साफ़  कहा  है  कि  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  है
 ।
 मैंने

 यह  नहीं  बताया  कि  उसके  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  ।  उस  दिन  जब  ठाकुर  दास  जी  द्वारा

 गये  कुछ  wt  के  उत्तर दिये  गये  थे  तो  उन्होंने  समिति  नियुक्त  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  हमने

 उस
 सुझाव  को  कमोबेश  मंजूर  कर  लिया  है  ale  हमारा  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  है

 |

 यह  एक  प्रभावपूर्ण समिति  होगी  जो  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  इस  प्रश्न  के  वारे  में  कार्यवाही  करेगी--भले

 ही  वह  विभागीय  समिति  हो  या  अन्य  कोई  समिति  ।

 जीत  fag  सरहदी
 :

 उस  स्थान  जहां  वे  बसे  निकट  दूसरे  स्थान  की  उपलब्धता

 के  सम्बन्ध  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  चुनाव  के  बारे  में  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है
 ?

 पत्री  Fo  ao  रेड्डी  १५  Q&¥o Bl at को  ही  सीमा  माना  गया  है  ।  १५  YEYo

 से
 ga  कब्जा  करने  वाले  ही  पात्र  विस्थापित  व्यक्ति  अन्य  सभी  पात्र  नहीं  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भाग :  क्या यह  सच  नहीं  है  कि  श्राइव्रासनों में  दिये  उपबन्धों  के

 अनुसार  इन  व्यक्तियों  को  अपनी  जमीन  अथवा  मकान  उस  समय  तक  छोड़ना  नहीं  चाहिये  था  जब

 तक  कि  उन्हें  पात्रता  की  पर्चियां  न  दे  दी  जाय॑  ?

 ओ  क०  wo  रेड्डी  :  जी  यदि  किसी  ने  छोड़  दिया  हो  तो  मुझे  प्रता  नहीं
 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 मंत्री  महोदय  के  विभाग  द्वारा  एक  संसदीय  समिति  जो

 इसकी  जांच  कर  रही  थी  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  ही  स्थिति  यह  है  कि  ४५४  विस्थापित  व्यक्तियों

 में  से  केवल  १००  के  लिये  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  क्या  वे  यह  व्यवस्था करने  की  कृपा  करेंगे कि  उसी

 समिति--विनियमन  समिति--को  उन  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  का  भ्र घि कार  दे  दिया  जाय  जो

 कई  ail  से  अपने  घरों  से  बाहुर  हैं
 ?

 fat क०  qo  रडी
 :

 हम  इसकी  जांच  करेंगे
 ।

 स०  मो०  बनर्जी  :
 ma

 क्योंकि
 समिति

 नियुक्त  हो
 गयी  क्या  उन

 इलाकों  में  रहने

 वाश  व्यक्तियों  को  उस  समय  तक  बेदखल  नहीं  किया  जायगा  जब  तक  समिति  इस  मामले  पर  विचार

 नहीं  कर  लेती  ?

 पुत्रशोक
 क०  रेड्डी

 :
 मैँ  पिछले  एक  पर  इस  का  उत्तर दे  चुका  हूं

 ।
 मैंने  कहा  है

 कक  चूस  संबंघ
 में

 दिये  गये  झ्ाइवासनों  का  पालन  किये  बिना  पात्र  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बेदखल

 किया  जायगा  ।

 भा०  Bo  गायकवाड़  :
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सरकार  ने  दारणाधियों के  लिये  पृथक

 अनुसूचित  जातियों  की  बस्तियों का  निर्माण  किया  हूँ  जो  सरकारी  नीति  के  विरूद्ध  जो  उनके
 व्यवसाय  नौकरी  के  स्थान  से  दूर  जैसे  नयी  दिल्लो  की  रामपुरी
 और  कालकाजी

 जिनका  विशेष  रूप  से  भंगियों की
 बस्तियों  के  कप  में  निर्माण  किया  गया

 क०
 च०

 +a  तेजी  में

 :  यह  प्रदान

 संभवतः  पुनर्वास  मंत्र  द  शा  il
 चाहि
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 +

 नाभिकीय  क्षेत्र  में  भारत-डेस्क  सहकारिता

 श्री  सिह

 ११८९०. <2  sit  wo  ग०  देव

 1  श्री  श्रजंन  सिह  भदौरिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे T fe

 क्या  यह  सच  है  कि  नाभिकीय  क्षेत्र  में  भारत-डैमों  सहकारिता  का  प्रस्ताव

 गया  है
 ;

 यदि  तो  इंस  सहकारिता  का स्वरूप  कया  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  ake
 जी

 डैमों  प्राणशक्ति के  प्रोफेसर  मिल्स  बोहर  जो  '  हाल  ही  भारत

 प्रभावित के  शांतिपूर्ण  प्रयोगों  के  बारे  में  डेनमार्क  कौर  भारत  के  बीच  सहयोग  का  प्रस्ताव  किया

 at  इस  में
 बातचीत  करने के  लिये  डा०

 भाभा
 को  डेनमार्क  बुलाया  है

 गधी  रघुनाथ  सिंह  :  सहयोग  का  आधार क्या  है
 ?

 fat  सादत  wat  प्रयुक्ति  के  शांतिपूर्ण  प्रयोगों  में
 विदेशी  मित्र  राष्ट्रों

 का
 सहयोग  देना

 सरकार  की
 नीति  है  ।

 श्री  त्यागी
 ;

 क्या  नाभिकीय  श्रनुसंघधान के  मामले  में  डैमों  बहुत  आगे  बढ़  गया  है

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  :  तुलना  करना  सदा  ही  बड़ा

 कठिन  है  ।  किन्तु  इस  विषय  में  प्रोफेसर  नीत्स  बोहर  विश्व  भर  में  सब  से  विख्यात  वैज्ञानिक

 हैं  ।  संसार  में  उनके  क्या  स्थान  बारे  सें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  जहां  तक  वास्तविक  कार्य  तथा

 उपकरण का  संबंध  डाक  मे  ग  समझ  में  alan  उन्नतिशील  राष्ट्रों  में  से  नहीं  है  ।  किन्तु  सैद्धांतिक

 दृष्टि  से  अवश्य है  ।  वैज्ञानिक  मामलों  में  हमारा  सहयोग  इस  बात  पर  आधारित  नहीं  कि  देश

 ने  कितनी  galt  कर  ली  किन्हीं  अर्थो  में  ATF FOT ay  बहुत  ही  उलट  देश  है  क्यों  कि  उसने  युग

 का  सब

 से
 बड़ा  वैज्ञानिक  न्याय  किया  है

 ।
 वे  क्या  कर  रहे  में  तिस्कीन  रूप  से  नहीं  कह  सकता

 |  इस

 प्रकार के  श्रमदान  से  हमें  हमेशा  लाभ  हो  सकता  है  |

 fat  To  गठ  देव  :  इसके  प्रशिक्षण  के  लिये  बदले  में  कितने  भारतीय  विद्यार्थी  भेजे  गये  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  किस  देश
 ?

 प्र०  Tors:  डिमांड से  |

 जवाहरलाल नेहरू  :  ठीक  नहीं  कह  सकता
 कि

 अभी  तक  कोई  गया  मुझे  बल्कि  इसमें

 सन्देह

 शि हेम
 बरुआ

 :  नाभिकीय क्षेत्र  में  sare  झर
 भारत

 के
 बीच  इस

 सहयोग  का  उद्देश्य  क्या

 यह  है  कि  कुछ  संयंत्र  स्थापित
 किये

 जायें  उनकी  क्षमता  पुनः
 Breit  ० ३

 अथवा  इस
 क्षेत्र में  अनुसंधान के  परिणामों  का  परस्पर  विनिमय  किया

 जाये  ?  .

 past  sae  में
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 fat  जवाहरलाल नहरू  :  इस  सहयोग  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  में  ज़ो  जानकारी

 प्राप्त हो  वह  एक  दूसरे को  दी  एक  दूसरे  को  यह  बताया  जाये
 कि

 इस  क्षेत्र  में  दौर  क्या-क्या  काम

 हो  गय  दोनों  देशों  के  वैज्ञानिकों  को  एक  दूसरे  के  देशों  को  भेजा  जाये  ताकि  वे  यह  देख  सकें  कि

 स्वयं  उनके  लिये  कया  किया  जा  रहा  एक  दूसरे  को  सामान  व  उपकरण  उपलब्ध  किया  जाये

 अन्त  में  संयुक्त  परियों  बनायें  चलाई  जायें  ।  इस  समय  मेरे  विचार  में  डैमों  के  साथ  किसी  भी  संयुक्त

 परियोजना  का  सुझाव  नहीं  है  ।  ये  ही  तीन  बातें  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  |

 fat  मिलती  :  क्या  यह  सच  है  कि  इसी  काम  के  लिये  इस  बीच  एक  ब्रिटिश  प्रतिनिधि  मंडल

 भारत  ्य  sat  है  और  क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  सरकार  इस  देश  में  नाभिकीय  शाक्ति  के

 वकास के  अ्रमरीका  झर  फ्रांस की  सरकारों  से  भी  बातचीत  कर  रही  यदि  तो  इस

 क्षेत्र  में  सरकार  कौन  सा  दर  प्राकार  ५  जा  रही  है
 ?

 थ्रो  जवाहरलाल  नहरू  :  सोवियत  संघ  तथा  अन्य  देशों  के  यह  प्रतिनिधि

 मंडर  बड़े  ही  उच्च  शक्ति  प्राप्त  प्रतिनिधि  मंडल  गण  शक्ति  के  संबंघ  में  हमने  इतनी  प्रगति  करली
 है

 कि  ग्रेटर  देशों  को  बड़ी  दिलचस्पी  पै  दा  होती  है  ak  जब  कभी  उनके  प्रतिनिधि यहां  ma  हैं  तो

 व
 ग्राइनर  प्रकट  करते  हैं  कि  हमने  इतनी  प्रगति  कर  ली  है  ।  यह  सब  श्रमदान  प्रदान  चल  रहा  है  प्रौढ़

 हम  इस  सहयोग  का  फायदा  उठाना  चाहते  हैं  ।  में  विशिष्ट  रूप  से  नहीं केह  सकता  कि  इसका

 कब  क्या  रूप  होगा  |

 को
 विज्ञापन

 Pere.
 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  किसी  प्रदेश  विशेष  के  अ्रखबारों  को  विज्ञापन  देने  अथवा  ऐसे  अखबारों  को  विज्ञापन

 पान  योग्य  अखबारों की  श्रेणी  में  लाने  से  पहले  विधान  मंडल  के  प्रादेशिक  सदस्यों  से  परामर्श  कर

 लिया  जाता  है  ;  श्र

 इस  प्रकार  के  चुनाव  के  लिये  कया  रीति  soars  जाती  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव  श्री  चाओ  मोदी  :  श्रीमान  ।

 उन  सभो  समाचारपत्रों तथा  afar  का  जो  भारत  सरकार  से

 विज्ञापन  मांगते  -  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय में  दर्ज  हैं  .  तथा  घन  की  मात्रा  को  देखते

 हर्ष
 कौर  प्रत्येक  विज्ञापन  की

 आवश्यकंताश्रों  के  अनुसार  देने  के  लिये  sa  समाचारपत्रों
 के  बारेमें  विचार  किया  जाता  जिनका  स्तर  ata  से  गिरा

 हम्ना  नहीं  होता  ।  प्रत्येक  विज्ञापन  के

 अलग-प्रलय  समाचारपत्र  काम  में  लाये  जाते  हैं  अतः  समाचारपत्रों की  ए  के  स्थायी  सूची  बनाने

 को  नरन  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 पलो  ata  सिंह  सरहदी  किस  स्तर  समाचारपत्र  के  चुने  जाते  हैं a?

 पेस चना  और  प्रसारण  मंत्रो  (  डा०  केसकर )  :
 मैंने  बजट  संबंधी  वाद-विवाद के  दौरान  यह

 बताया  है  कि
 किन-किन  स्तरों  ae

 हम  समाचार  पत्रों  का  निर्णय करते  हैं  ।.

 fat  रघुनाथ  भारतीय  भाषा गों  के

 ie
 समाचारपत्रों  को  इस  समय  विशेष  दरें  दी

 जा
 रही

 हैं
 कौर  यदि  विशे  दरें

 दी
 जा  रही  तो  क्यों

 मल  sat  में
 नाुयल्एग लभ
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 केसकर
 :  यह  बताना  कठिन  है  ।  भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  को  मेरो  समझ

 में  विशेष  दरें  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।  म्रंग्रेजी  झ्रथवा  भारतीय  भाषाओं  के  पत्रों  के  लिये  विज्ञापन  को

 दरें  उन्हीं  दरो ंके  wana में  निश्चित  की  जाती हैं  जो  वे  वाणिज्यिक  विज्ञापनों के  लियें  देते

 हैं  ।

 शो  रघुनाथ  सिंह  :  कया  दरें  समाचारपत्र की  बिक्री  के  आघार  पर  तय  की  जाती  हैं  श्रद्वा

 feat  अन्य  आधार पर  ?

 केसकर
 :  में  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  दरें  तय  करने  के  सिद्धांत क्या  ग्राम  उनकी

 बिक्री खूब  है  या  प्रकाशन  ठीक  समय  पर  होता  है  अथवा
 किस

 के
 लोग  उसे  at  हैं

 शादी |

 baCMEy  महोदय  :  माननीय सदस्य  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यंह  fast  पर॑
 आधारित

 है
 ।

 कैसकर  :  ay  बातों  के  साथ-साथ  इसका  विशेष  ध्यान  रखा  जाता  है
 ।

 fat  वाजपेयी  :  सब  बिक्री  का  क्या  तोपें  है
 ?

 PARC
 :  खूब  बिक्री  का  केवल  समाचारपत्र  को  बिक्री  से  ही  तात्पर्य  नहों g

 श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  माननीय  मंत्री  जो  बतलाने का  कष्ट  करेंगे कि  दैनिक  पत्रों  को  जो

 विज्ञापन  दिये  जाते हैं  कौर  इसके  ग्र ति रिक्त  जो  पाक्षिक या  साप्ताहिक  पत्रों
 को

 विज्ञापन

 दिये  जाते  इनके  बारे  में  झ्रापके  जो  नियम  हैं  नया  वे  एक  से  हैं
 या

 उनमें  १

 डा०  केसकर  :  स्पष्ट  है  कि  सब  के  लिये  एक  से  नियम  हो  ही  नहीं  सकते  हैं
 ।

 जो  दैनिक  पत्र  हैं

 उनके  लिये
 जो

 रेट  होगा  वह  एक  होगा  श्र  मासिक  या  पाक्षिक  या  सप्ताहिक
 पत्रों

 के  लियें

 बिल्कुल दूसरा  होगा

 pat  भ्रन्सार  हर वानी  :  क्या  बिक्री के  बारे  में  ए०  बी०  सी ०  से  परामशं कियां  जाता  है  ?

 केसकर  :  माननीय  सदस्य  स्वयं  पत्रकार  होने  के  नाते  प्रच्छी  तरह  जानते  हैं  किਂ  सभी

 पोत्रकायं तथा समाचारपत्र तथा  समाचारपत्र  ए०  बीं०  सी ०  से  प्रमाणपत्र नहीं  लेते  ।  वे  हवाला  अ्रकाउन्टेंट से  प्रमाण

 पत्र  ले  संकते  हैं  |

 श्री  वाजपेयी  :  क्या  सरकार  के  पांच  कंपनी  कोई  ऐसी  व्यवस्था हैं
 जिस

 से  वह  यह  पता

 लगा  सके  कि  किसी  पत्र  की  खूब  बिक्री  होती  है  अथवा  नहीं
 ?

 फंसकर  ऐसे  प्रश्न  पैदा  होते  रहते  हैं  हम  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करते  हैं  कि

 कितनी  बिक्री  होती  है  ।  मैं  यह  मानता हूं  कि
 इन  चीजों  का  पता  लगाने  में  कुछ  कठिनाई

 हम  यह

 कोम
 समाचारपत्रों

 के  रजिस्ट्रार से  कराना  चाहते  किन्तु  अभी  oe  हमने  कुछ  ही  मामलों
 को  छोड़ कर  स्वयं  समाचार पत्र  द्वार  प्रस्तुत  किये  गये  बिक्री  के  प्रमाणपत्रीं  को  ही

 स्वीकार कर  लिया  ।

 त्रों  पा जत  जप्त
 :  इस  बिक्री  के  अलावा  कौन  सी  बातों पर  विचार  किया  जां

 ता
 है

 जिनके  पर  यह  तय  कियां  जाता  है  कि  एक  समाचारपत्र अथवा  इंस  cas  te
 है  कि

 उसे  सरकारी  विज्ञापन  दिये  जा  सकते
 हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 fae  महोदय  :  में  इस  प्रश्न  की  AAs नहों  दे  रहा  ।  जब  स्तरों  के  बारे  में  wet  पुछा

 गयां था  तो  माननीय  मंत्री  ने  मंत्रालय  की  अ्रनदानों की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  उत्तर  a

 दिये  गये  wad  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  था  ।  इसीलिये  जब  कि  वे  उनको  दोहरा  रह

 मैनें

 उन्हें  रोक  दिया  इन  मामलों  पर  हम  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  कर  सकते  |

 राज्य  व्यापार  निगम

 +

 ११८९३
 श्री  ना०  रा०  मनिस्वामी

 श्री  दी०  च०  हार्प

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  कोयला  व्यापारियों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  उनके

 लिये  प्राप्त  किये  गये  कोयलें  के  घटिया  किस्म  के  होने  के  संबन्ध  में  विरोध  प्रगट  करने  के  लिये  ै  ९

 १९६०  को  या  उसके  खास-पास  जिस  निकाला  था

 क्या  कोयले  की  किस्म  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  दिल्ली  कोयला  विक्रेता संघ  से

 कोई  अभ्यावेदन मिला  ;  ak

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गयी  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  (  श्री  कानूनगो  )  ate  श्रीमान्
 ।

 राज्य  व्यापार निगम  दिल्ली  राज्य  प्रशासन  के  ग्र सि स्टेंट  डाइरेक्टर  सिविल  सप्लाई

 के  परामर्श  से  शिकायतों  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 ्रो  न०  tro  मुनि स्वामी  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  यह  माल  कहां  से  मंगवाया  था ?  क्या

 कोयला  लेते  समय  उसकी  किस्म  की  जांच  कराने  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कोई  व्यवस्था  कर

 रखी है
 ?

 बुरे  किस्म के  कोयले को  ठीक  बताने  से  संबंधित  लोंगो ंके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 को  जा  रही  है
 ?

 थ्रो  झगड़ा यह  कि  कोयला  कैसा  था
 ।

 राज्य  व्यापार निगम  ने  वहां  से
 किया  मंगवाया था  जहां  सब  से  बढ़िया किस्म  का  कोयला  मिलता  लदान  से  पहले  राज्य

 व्यापार निगम  के  इंस्पेक्टर  उसकी  जांच  करते  हैं

 fat Ao  रा०  मति स्वामी  :  क्या  राज्य  व्यांपार  निगम  ने  विवादास्पद  कोयले  की  जांच  करा

 ली  है  भ्र ौर यदि  तो  क्या  उसने  उस  कोयले  को  स्टैन्डंडें  कोयले  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिये

 ह

 लि  कानूनगो
 :

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  जो  कोयला  दिल्ली  लाया  गया  था  उसकीं  लदान

 के  समय  जांच  कर  ली  गयी  थी  शर  वह  ara  बताया गया  था  ।  राज्य  व्यापार  निगम  से  इसलिये

 कहा  गया  क्योंकि  अन्य  सथ  tat  से  भी  कोयला  मंगाया  जाता  है  ।

 पो  न०  रा०  मुनि स्वामी :  बुरे  किस्म  के  कोयले  के  अलावा  कम  मात्रा  में  भी  कोयला  भेजा
 जाती है  ।  जेब

 कि  सरकार  यह  जानती  है  fe  दिल्ली  में  इतने  कोयले  की  श्रावस्यकता छः

 भविष्य  में  इसकी  कमी  को  दूर  करने  के  लिये
 कया  प्रबन्ध  किये  गये  हैं

 ?

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कानूनगो :
 S77 TU  की  मात्रा  कम  है  झ्रथवा  इस  बारे  में  डाइरेक्टर are  सिविल

 सप्लाईज  विचार  करेगा  |  राज्य  व्यापार निगम  तो  केवल  कोयला  मंगवाने के  लिये  एक  अभिकरण

 स्वरूप  है  |

 श्री  दी०  चल  शर्मा  व्या  बुरे  किस्म  के  कोयले  के  लिये  भी  aes  किस्म के  कोयले  का

 लिया
 गया  था  ?  कौर यदि  तो  उसका  मूल्य  कम  क्यों  नहीं  किया  गया

 ?

 fat  कानूनों
 :  केवल  उसकी  किस्म  के  बारे  में  ही  झगड़ा  नहीं  है  ।  मल्यादि बातों का निर्णय बातों  का  निर्णय

 डाइरेक्टर are  सिविल  सप्लाई  द्वारा  किया  जाता  है  ।  जैसा  मैंने  पहले  कहा  राज्य  व्यापार
 निगम

 तो  एक  अ्रभिकरण  स्वरूप  है  जो  कोयला  खान  से  दिल्ली  ap  कोयला  मंगवा
 कर

 उसे
 a े  ३

 रेक्टर ग्राफ  सिविल  सप्लाईज  को  दे  देता है  ।

 श्री  बिद्या  चरण  शुक्ल  :
 कितन  तथा  कितने  मूल्य  के  कोयले  के  बारे  में  यह  झगड़ा  है

 अर  किन  परिस्थितियों  में  राज्य  व्यापार  निगम  को  दिल्ली  के  उपभोक्तावाद  को  कोयले  के  संभरण

 का  काम  दिया  गया  ?

 pat  कानूनगो  :  राज्य  व्यापार  निगम  के  व्यापार  में  घुसने  का  प्रदान  नहीं  ह्
 fecal

 प्रशासन  तथा  खान  श्र  विद्युत  मंत्रालय  के  कहने  पर  राज्य  व्यापार  निगम  इसके
 लिये

 gat  |  प्रतिदिन  कोयलें  के  १०००  से  १,२००  माल  डिब्बे  रहे  हैं  |

 fa  त्यागी  :  कोयले का  संभरण  करने के  बदले  में  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  कोई
 कमीशन

 लता
 है  mre यदि  तो  कितना ?

 री
 नहीं

 है
 । fat  कानूनगो  :  मुझे  ठीक  जिनका  रा  नहीं  ह  aaa  उन्होंने  उतना  ही  लिया  था  जितना

 scat  खर्च  किया  था  |

 भी  त्यागी  :  इस  काम  के  बदले  में  जो  कुछ  वे  लेते  हैं  क्या उसके  लिये  कोई  प्रतिदिन  निश्चित

 है
 ?

 कान नगों  :  मुझे  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 taht  तंगामणि  :
 क्या  यह  संच  नहीं

 है
 कि

 दिल्ली  के  व्यापारियों  को  प्रतिमास
 जो  १०००

 बैंगन  कोयला  दिया  जाता  उस  में  से  ३३०  वैगन  राज्य  व्यापार  निगम  नियत  किये  गये  थे

 अर
 बार  बार  अभ्यावेदन  भेजने  के  बावजूद  ag  कोयला  नहीं  मंगाया

 गया
 हैं

 ३३०

 नें  कोयला  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है  तथा  वे  हड़ताल की  घमकी  दे  रहे  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो :  यह  बात  डाइरेक्टर  सिविल  सप्लाई के  सोचने की  है
 |  जसा

 मैंने  राज्य  फा  वितरण  अथवा  बिक्री  के  लिये  जिम्मेवार  नहीं  है  ।  राज्य  व्यापार

 निगम  केवल  कोयला  प्राप्त  करने  वाला  समीकरण  है

 जो  कि  कोयला  खान  से
 दिल्ली  कोयला

 मंगवाता  तथा  डाइरेक्टर  साफ  सिविल  को  देता है

 विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 इस  व्यापार  में  कितने  बुरे  कोयले
 का  प्रदर  हैं  तथा  उसका  मूल्य

 कया
 अ

 मूल  wash में



 ह ैond
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 6.1]  कानूनगो  :  यह  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  झ्र सि स्टेंट
 डाइरेक्टर

 are  सिविल  सप्लाई

 के  बीच  चर्चा का  विषय  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  जब

 से
 स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 के  हाथ  में  कोयले  का  धंधा  दिया  गया  तब  से  पहले  की  अपेक्षा  कोयले  का  भाव  तेज़  हो  गया

 अधिक हो  ए  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमारी  जहां  तक  इनफॉरमेशन  यह  है  कि  as  हुमा  है  |  एस० टी  ०

 सी०  का  इस  काम  में  भराने  का  कारण  यह  gar  वि  क्योंकि  जली  प्रशासन  ने  देखा कि

 उनकी  प्राप्त  करने की  नीति  में  व्यापारियों  द्वारा  बाघा  पहुंचाई  जा  रही है  क्योंकि  वे

 कृत्रिम कमी  पैदा कर  देते  कौर  जिस  से  मूल्य  बढ  जाते थे  ।  दिल्ली प्रशासन ने  उनके

 लिये
 कुछ  कोयला

 मंगाने
 के

 लिये  राज्य  व्यापार  निगम
 से

 प्रार्थना  की
 |

 सीपीएम  सहायता

 Tr

 श्री  बाजपेयी

 1११९४.  श्री  भंजदेव  :

 श्री  मानवेन्द्र  दाह  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिक्किम  सरकार  ने  भ्र पने  विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  भारत  से  कौर

 भी  सहायता मांगी  है  ;

 भारत  ने  सिक्किम  को  अब  तक  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ;  और

 इस  सहायता  से  किन  किन  उद्योगों  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  :
 ate  (a).

 भारत  सरकार  सप्त वर्षीय  सिक्किम  विकास  योजना  की  सहायता  कर  रही  है  जिसका  राज  छठा

 वर्ष  पूरा  होता  है  ।  योजना के  लिये  ३०७  लाख  रुपये  देने  का  जो  वचन  दिया  गया  उस  में  से

 तक  सिक्किम  को  KF, V¥,c00  रुपये

 दिये

 जा  चुके हैं  ।

 इसके  भारत  सरकार  के  लटकते  हुए  पुल  की  योजना  को  VE  लाख  रुपये  का

 ऋण  देने  को  सहमत  हो  गई  है
 ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक

 oo  ५
 लाख  रुपये  दिये  जा  चुके

 हैं  are  ae  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  बजट  में  ३
 *

 ५  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 सिक्किम  सरकार  ने  कुछ  योजनाकारों  के  जो  पहले  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई

 अतिरिकत  धन  देने  के  लिये  प्रार्थना  की  है  सरकार  उनकी  इस  प्रार्थना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 प्रकार  हैं  ——
 सिक्किम  सरकार  द्वारा  योजना  के  बन्दगी  चलाई  गई  कुछ  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं

 (१)  गंगटोक  तथा  ला चुंग  में  प्रदर्शन  फार्म  ;

 (२)  सिक्किम  के  लिये  एक  झ्राधारभूत  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  संगठन  ;
 विवान  वििविनििििननजििनिनिनिधधन

 faa  अंग्रेजी
 में

 94  (Ai)
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 (३)  फल  परिरक्षण  तथा  डिब्बों  में  भरने  का  कारखाना  ;

 (४)  गंगटोक  में  एक  चिकित्सालय  तथा  पालन  केन्द्र  ;

 (५)
 भू रक्षण  एकक

 ;

 &) Xt]  छोटी  सिचाई  परियोजनाओ ं;

 (७)  गंगटोक  तथा  सिक्किम  में  प्त १४ ४  परियोजनाओं की  स्थापना  5

 (८)  संचार  के  साधनों  में  सुधार  ;

 (&)  गंगटोक  में  एक  हाई  स्कूल  की  स्थापना  ;

 (१०)  सिंगला  तथा  नामची  में  हस्पतालों  की  स्थापना  ;

 (११)  क्षय  रोग  चिकित्सीय |

 त्री  वाजपेयी
 :

 माननीय  प्रधान  मंत्री  की  इस  घोषणा  को  देखते  हुए  कि  सिक्किम  पर

 भारत  पर  आक्रमण समझा  क्या  सरकार  ने  सिक्किम  को  अपना  सैनिक  बल  बढ़ाने  के  लिये

 pat  रघुनाथ fag  :  इस  प्रश्न  से  यह  कैसे  उत्पन्न  होता है  ?

 रियासत  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  क्योंकि  भारत  सरकार

 ने
 उसका  उत्तरदायित्व  लिया  सिक्किम  के  सैनिक  बल  को  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 ज्रिध्यक्ष  महोदय  :
 यह  प्रदान  केवल  विकास  कार्यक्रम  के  बारे  में  है

 ।

 श्री  वाजपेयी :  क्या यह  देखने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गई  है  कि  जो  सहायता  सिक्किम

 को  दी  जाती  उसका  उचित  रूप  में  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 जो०  ना०  हजारिका  जी  हां  ।  हमारे  राजनैतिक  पदाधिकारी  ने  हमको  बताया  है

 कि  प्रगति  ठीक  तरह  से  हो  रही  है  ।

 श्री  हेम  माननीय  संभा सचिव  ने  जिस  अ्रतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  का  उल्लेख

 जिसके  लिये  किसी  परियोजना  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  वह  क्या  सामान्य  विकास

 योजना  के  लिये  है  अथवा  उसकी  आवश्यकता  प्रतिरक्षा  की  वर्तमान  स्थिति  के  कारण  उत्पन्न  हो  गई

 a

 श्री  जो०  नाम  हजारिका  सिविकम  सरकार ने  €६,२६,०००  का  मांगा

 +  ।  यह  धन  रोगनी  छू  लविद्यत च  तांबे  के  निक्षेपों  की  खोज  तथा  सिक्किम  रेडियो  नामक

 तीन  परियोजनाओं के  लिये  दिया  गया है  ।  इसके  अतिरिक्त  चालू  योजना  के  व्यय  के  समायोजन

 की  भी  योजना है  ।

 श्री  रघुनाथ सिह  :  सिक्किम  की  सड़कों  तथा  सड़क  परिवहन  के  लिये  कितनी  धन  राशि

 नियत  को  गई  है  तथा  सिक्किम  को  भारत  के  राजमार्गों  से  मिलाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  जहां  तक  सिक्किम  की  सड़कों  का  सम्बन्ध  मै  नहीं  कह  सकता  कि

 उसके  लिये  कितना  धन  दिया  गया  है  तथा  कितनी  लम्बी  सड़कें  बनाई  जायेंगी  ।  किन्तु इस  पर  अपने

 देश  की  समस्त  सीमा  पर  स्थित  सड़कों  के  विकास  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 यह  उसका

 कल  ne

 farts में  |
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 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  तथा  यह  उसमें  सम्मिलित  है  |  यह  waza  है
 कि  उन  सड़कों की

 भारत  की  अन्य  सड़कों  से  मिला  दिया  जाये  |

 श्रीमती  मफीदा  अहमद  :  वित्तीय  सहायता  के  अतिरिक्त  क्या  सिक्किम  सरक  र  ने  भ्रपने

 विकास  कार्यक्रम  को  बनाने  में  भारत  से  कोई  सलाह  ली  थी  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  इन  विषयों  पर  हमेशा  ही  चर्चा  की  जाती  है  ।  जब  कभी  ऐसा

 पैदा  होता  तो  उस  पर  पारस्परिक  चर्चा  की  जाती  हैਂ  तथा  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 ध 1|  ब्रजेश्वर  प्रसाद
 :

 क्या  सिक्किम  में  हवाई  भ्रमणा  बनाने  के  लिये  कोई  सहायता  दी  गई
 ह ig

 है

 tara  महोदय
 :

 क्या  सिक्किम में  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  के  लिये  कोई  धन  राशि  नियत

 की  गाह े?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  है
 ।

 क्या  हवाई  अड्ड  बनाना

 आसान  नहीं  है  ।  छोटे  छोटे  हवाई  WE  जा  सकते  हैं  |

 श्री  भक्त  दन  कभी  बताया  गया  कि  जो  सात  वर्षीय  विकास  योजना  बनाई  गई  उस  के

 छः  वर्ष  पूरे  हो  रहे  लेकिन  खर्चा  प्रभी  तक  बहुत  कम  है  उसके  मुकाबले में
 ।

 तो  क्या  गवर्नमेंट

 झामा
 करती  है  कि  सात  वर्षीय  कार्यक्रम  पूरी  रफ्तार  से  चल  तौर  आगे  के  लिये  क्या  कोई

 सात  वर्षीय  योजना  बनाई  गई  है
 ?

 श्री जवाहरलाल नेहरू  :  यह  HA  उन्होंने  कहा  कि  खर्चा  कम  शुभ्रा  है  |  ३०७  लाख  में  से

 २५३  लाख  रु०  खच  हो  चुके  हैं  ।  यह  कोई  बहुत  कम  तो  नहीं  है  ।

 पुराने  ग्रा या तक

 1११९५.  श्री हेम  बरपा  :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  में  विदेशी  वस्तु ग्न ों  के  पुराने
 भरा  पर  किसी  प्रकार का  अंकुश  रखा

 जाता है  ;

 यदि  तो  इसके  लिये  कया  व्यवस्था  है  ;

 क्या  १६५८-५९  १९  ४५६९-६०  में  पुराने  द्वारा  मुनाफाखोरी  की  जाने

 की  कोई  घटना  हुई  है  ;  प्रौढ़

 यदि
 तो

 इनकी  संख्या  कितनी  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  शर  श्रीमान  ।  सीमा  शुल्क

 शिकारी  लाइसेंस  से  मंगाये  गये  सारे  माल  की  यह  देखने  के  लिये  परीक्षा  करते  हैं  कि  लाइसेंस  की
 शर्तों

 का  अनुपालन  शुभ्रा  है  भ्रमणा  नहीं  |

 शर
 ठीक  ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 किन्तु  जब  कभी  ऐसे  मामलों  की
 सूचना  सरकार

 को
 दी  इनकी  जांच  की

 गई
 कौर  इस  हिदायत

 के  साथ  लाइसेंस
 स  दिये  गये  कि

 fa  ल  म्रंग्रजी  में
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 सरकार के  विशिष्ट  अनुदेशों  के  अनुसार  ही  माल  बेचा  जाये  प्रिया  उन  पर  एक  विशेष  प्रतिदिन  से

 अधिक  लाभ  न  लिया  जाये  |

 हेम  बुरा  कया  यह  सच  है  कि  आयात  मंत्रणा  परिषद्  का  उद्घाटन  करते  हुये  श्री

 लाल  बहादुर
 शासी

 ने
 पुराने  श्रायातकों  को  यह  चेतावनी  दी

 थी  कि  यदि
 वे

 कुछ
 चीजों  में

 जिनका

 संभरण  कम  मुनाफाखोरी  करते  रहेंगे  तो  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  का  सहारा  लेने  के  लिये

 बाध्य  हो  जायेगी  ?  यदि  क्या  यह  चेतावनी बिना  feat  मामलों  फे  वैसे ही  दे  दी  गई  थी
 ?

 नी  कानूनगो  :  जब  एक  चीज  की  सप्लाई  कम  है  तो  उसका  अधिक  मूल्य  हो  सकता  है  ।

 प्रदर  प्रख्यात  से  सम्बन्धित है  ।  उस  सम्बन्ध  में  मैंने  बताया  कि  ऐसे  विशिष्ट  मामलों  की  संख्या  बहुत

 कम है  |  के  मामले  में  जो  यह  alae  मूल्य  लिये  जा  रहे  उनको  रोकने  के  लिये  हमने  सो

 है  कि  लाइसेंस  में  ऐसी  ad  रखी  जायें  जिनको  लाग  किया  जा  सके  तथा  कानन  के  मुताबिक  दण्ड

 दिया  जा  सके  |

 भरो  च०  द०  पिंड  :  यह  देखते  हुए  कि  पुराने  श्रायातक  बहुत  कम  क्या  सरकार  उनकी

 संख्या  बनाने  को  संभावना  पर  विचार  करेगी  ताकि  नये  व्यक्ति  grav  ate  एकाधिकार  के  लाभ

 को  कई  लोग  बांट  सकें
 ?

 tat  का तू तगो  :  अब  एकाधिकार  का  कोई  wer  नहीं  हैं  क्योंकि  पुराने  श्रायातकों  की  संख्या

 बहुत है
 att

 उनको  बहुत  कम  मात्रा  में  माल  मिलता  है  ।  ६ (२ |  इन  परिस्थितियों में  नवागुन्तकों  को

 अनुमति  देना  संभव  नहीं  होगा  |

 हेडा  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  स्ब  भी  कुछ  ऐसी  चीजें हैं  जिनका  केवल

 करने से  ही  लगभग  २००  से  ३००  प्रतिशत  का  लाभ  है
 ?

 1  मी  कानूनगो  :  यह  इसलिये  नहीं  है  कि  इसके  साथ  कुछ  लगी  हुई  हैं  ग्रो  हम  इसके

 बारे  में  सके  रहते
 हैं  तथा  हमें  इसकी  जानकारी  है  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 नहीं  हुई  यह  ठीक  है  कि  कुछ  चीजों  में  जिनकी  सप्लाई  कम  विशेषतः  उपभोक्ताओं  की

 वस्तु ग्न ों  में  अधिक  लाभ  की  संभावना  है  ।

 जो  cat ate  व्यास  :  इम्पोर्ट  लाइसेंस  जिनको  दिये  जाते  है  वे  चाहे  अपने  कागजों  में  यह

 दिखाते  होंगे
 कि

 वे  ज्यादा  मुनाफा  नहीं  खाते  लेकिन  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है
 कि

 वे  जो  बिल  देते
 है

 वे  और  होते  हैं  और  जो  कीमत  लेते  हैं  वे
 तौर  होती  कौर  यदि  यह  सही  है  तो  कया  मैं  जान

 सकता

 हूं  कि  दूसरे  प्वाइंट्स  पर  जहां  उपभोक्ताओं  को  चीजें  मिलती  हे  चूंकि  वे  कई  गुनी  कीमत  पर  मिलती

 हैं  इसलिये  जिनको  इम्पोर्ट  लाइसेंस  दि  जाते  हैं  उन  पर  क्या  यह  शर्ते  रक्खी  जायेंगी
 कि

 बाजार  में

 चीजें  ठीक  कीमत  पर  लोगों  को  मिलें
 ?

 श्री  कानूनगो  :  यही  मैंने  कहा  था  ।  यह  एक  बहुत  ही  कठिन  समस्या  है  क्योंकि  माल  कई

 हाथों  से  होकर  गुजरता है  ।  हम  मूल  स्थान पर  ही  इसको  लागू  करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  इसकेਂ

 उसे  लाग  करने  के  लिये  हम  प्रभी  तक  कोई  ठीक  कायम-व्यवस्था  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 fat  Jo  र०  पटेल :  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  लाइसेंस  तथा  झ्रायातित

 oe माल  पर  नियंत्रण  रखा  जाता  है
 ।

 कया  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 ये  लाइसेंस  बेचे
 ज
 जाते  हैं  site

 मूल  अंग्रेजी में
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 लाइसेंसधारी  के  अलावा  अरन्य  व्यक्ति  माल  मंगवाता  है
 ?  में  यह  कौर  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 मूल्य  नियत  करने  व  नियंत्रित  करने  की  पर्वाह  क्यों  नहीं  करती  जब  कि  आयातित  माल  देश  में  है  ।

 श्री  कानूनगो  :  मूल्य  निर्धारण  की  समस्या  बड़ी  कठिन  है  ।  इसके  लिये  नियंत्रण  की  ag

 कार्यवाही  करना  आवश्यक  होगा  जो  सरकार  अभी  करना  नहीं  चाहती  ।  लाइसेंसों का  व्यापार  करना

 एक  अपराध है  ।  इसकी  सूचना  मिलने  पर  यह  जांच  के  लिये  पुलिस  को  सौंप  दिया  जाता है  ।  हमें

 अनेक  शिकायतें  मिलती
 हैं

 पुलिस  उनकी  जांच  करती  है
 ।  मेरा  ख्याल है  कि  ऐसे  २७  मामले

 हद  ।

 fat हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  उद्योग  तथा  विभिन्न  वस्तुओं  की

 श्रावद्यकता  के  लिये  रायात  का  वार्षिक  लाइसेंस  देने  का  है
 ?

 यदि  तो  क्या  यह  निश्चय  करने  से

 पहले  उन  व्यक्तियों  की  जांच  करेगी  जो  श्री  बहादुर  शास्त्री  के  प्रनसाः च्  मुनाफाखोर हैं

 श्री  कानूनगो  :  अधिकतर  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं को  वार्षिक  लाइसेंस  देने  का  विचार

 है
 ।

 थे  लाइसेंस  प्रौद्योगिक उपक्रमों  के  लिये  हैं  जिनकी  झावइ्यकता  अनेक  बातों  से  विदित  है  ।

 रिपु Jo
 To  पटेल

 :  क्या  सरकार  को  विदित  है
 कि

 लाइसेंस  लेते  समय  लाइसेंस  लेने  वालों

 को  घन  देना  पड़ता  है  !

 पी  कानूनगो  :  यह  भ्रष्टाचार  का  है  ।  इसकी  रोकथाम  के  लिये  काफी  बड़ा

 विभाग है  ।

 श्री  पिल्ले  :  क्या  सरकार  मूल्य  नियंत्रित करने  के  बजाय  जनता  को  यह  बताने  के  लिये

 कि  उसे
 उचित  मूल्य  कितना  देना  उचित  मूल्य  प्रकाशित  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 ?

 fort  erat  :  यह  एक  सुझाव  हैं  ।

 fat हम  ब्रूस  क्या  यह  सच  है  कि  कागज  भेषजों  के  मामले  में  aaa  द्वारा

 सुधार  नहीं  किया  जा  सका  है
 ?

 यदि  हां  तो  सरकार  इन  मामलों  में  क्या  करेगी
 ?

 श्री  कान नगों  कागज  ae  भेषजों  के  मामलें  में  विपणन  ae  मूल्य  सम्बन्धी  बातों  की  राज्य

 बहुत  ही  सतकंतापूर्ण  देख  भाल  कर  रहे  हें  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  प्रक्रम  पर  मनाफा

 निश्चित  कर  दिया  जाता  है  एवं  हम  इसकी  जांच  करते  हैं  कि  मुनाफा  बढ़े  ।

 Ao  रा०  मुनि स्वामी :  ee

 मो

 क  ग

 ए कठिनाई  दूर  करने  के  लिये  सुप्रसिद्ध  श्रायातकर्ता  राज्य  व्यापार  निगम  के  व्यापारी  साझी  के

 में  कार्य  करेंगे  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 कोई  श्रावद्यकं तो  नहीं  है  राज्य  व्यापार  निगम  अपनी  नीति  के  अनुसार

 सुप्रसिद्ध  एजेंसियों  के  द्वारा  ard  करना
 चाहता  है  और

 सुप्रसिद्ध
 SDI  रायात-कर्ता एक  एजेंसी  है  ।

 मूल  अग्रेजी  में
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 उड़ीसा  में  विस्थापित व्यक्ति

 tt,

 (it  संगण्णा  :

 1११८६.
 ्य  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 कया  grata  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  की  पुनर्वास  बस्तियों  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  कतई  बन्द  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उनके  लिये  इसके  बदले  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 सहायता  कब  से  बन्द  की  गई  है  ;  शर

 उसके  कारण  क्या  हूं
 ?

 उप मंत्रो  Jo  झ०  नहीं  ।

 से  बातचीत हुई  थी  कौर  कुछ  निश्चय  किये  गये  थे  ।  विस्तृत  नोट  जो  सभा  सदस्यों  को  पहले ही

 परिचालित  किया  जा  चुका  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ब  संख्या  २८)

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  संगण्णा
 :

 विस्थापित  व्यक्तियों  पर  aa  तक  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 टीपू पु०
 शे०

 भास्कर  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  ब्यौरा
 दिया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य
 का

 fait  संख्या  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  उड़ीसा  सरकार  का  पुनर्वास  विभाग  बन्द  हो

 गया है  ?

 fat qo
 ato

 अपेक्षित  जानकारी  भी  विवरण  में  दी  है  इस  वर्ष ३१
 मार्च

 को  बन्द  होगा  ।

 fat प्र०  Bo  देव  :  क्या  इस  उत्तर  का  सम्बन्ध  उड़ीसा  में  दण्डकारण्य  में  बसे  विस्थापित

 व्यक्तियों
 से  है

 ?

 श्री  ato  भास्कर :  दण्डकारण्य का  प्रदान  एक  भिन्न  है  ।  इसका  सम्बन्ध
 चिड़िया

 शिविर  के  व्यक्तियों से  है  ।

 श्री साधन  गुप्त  :  विवरण  से  विदित  होता  है  कि  २५८  लाख  रु०  व्यय हुए  है  ।  क्या  सरकार
 के

 पास  यह  शनि  वाले  बि  हैं  कि  २५८  लाख  रु०  की  राशि  में  से  कितने  रु०  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  वास्तविक  ऋण  व  अनुदान  देने  पर  व्यय  हुए  कौर  कितने  रु०  प्रशासन  पर  व्यय  हुए
 ?

 श्री  go  go  भास्कर :  मैं  यह  बताने  में  असमर्थ  हुं  कि  प्रशासन  पर  कितना  व्यय  हुआ

 परन्तु  मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि  ६  लाख  रु०  सहायता  देने
 में

 कौर  १६२  लाख  रु०  पुनर्वास पर

 व्यय  हुए  है  |
 विभिन्न  रोकने  माननीय  सदस्यों  को  परिचालित  किये  गये  विवरण  में  दिये  गये  हैं

 ।



 ४१२६

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  )
 लिमिटेड

 +

 [  श्री  ना  Fo  गायकवाड़
 |

 श्री  परूलेकर :

 J  को  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 श्री  तंगा मणि  :

 स०  मो०  बनर्जी  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  Ive  में  बनाई  गई  वैज्ञानिकों की  विशेषज्ञ

 समिति  का  एक  निर्देश-पद  यह  भी  था  कि  वह  पेनिसिलीन  परियोजना  के  उत्पादन  एवं  भ्रनुसंधान

 सम्बन्धी  पतलूनों  की  दृष्टि  से  प्राविधिक  पक्ष  की  जांच  करे  ate  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड

 के  निदेशक  मण्डल  द्वारा  अपनाई  गई  रीतियों  की  उपयुक्तता  कौर  उसकी  प्राप्त  सफलता  के  बारे  में

 सरकार  को  अरपना  स्वतंत्र  परामर्श  दे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपना  अन्तिम  प्रदितवेदन  १९५६  में  दिया

 क्या  यह  सच  है  कि  तब  से  उसने  कार्य  नहीं  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  :  से
 एक  विवरण पटल

 पर  रखा  जाता

 विवरण

 PeyY  में  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  वैज्ञानिक  विशेषज्ञ  समिति  के  मूर  निर्देश पद

 निम्न हैं  :--

 परियोजना  के  प्राविधिक  पक्ष  की  उत्पादन  तथा  अनुसन्धान  सम्बन्धी

 पहलुओं से  जांच  करे  कौर  परियोजना की  टेक्निकल  उत्तमता सुनिश्चित करने

 के  लिए  श्रावक  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  सरकार  को  परामर्श

 श्रीमान्  ।

 तथा  जून  १९५७  में
 सरकार

 द्वारा  पुनरीक्षित  किये  गये  निर्देश  पद  निम्न

 है
 ः

 पदों  सम्बन्धी  उन  विशिष्ट  समस्याओं  पर  परामर्श  देगी  जो  कम्पनी का  निर्देशक

 भागा
 a
 ri] जे  4  ह



 ४  Yo  मौखिक  उत्तर  ३१  Ye qo

 2EXE  से  एक  कोर्ड  sare  assy  =a  है  ।
 DIRQ  आ  OCH  साट  मुन्ना  eo  || मा  ro  REYES  से  इस  समिति  कोई

 नहीं  हुई  है  ।

 गंगी  भा०  wo  TTAH ATS  क्या  यह  सच  है  कि  पेनिसिलीन  का  उत्पादन  तथा
 प्राविधिक

 पक्ष  सन्तोषजनक नहीं  है  कौर  इसी  कारण  उसकी  बड़ो  मात्रा  र्  कर  दी  गई  थी
 ?

 fat  सुभाष  ae  :  यह  संस्था  सच  है  ।  किस्म  में  निरन्तर सुधार  हो  रहा है  ।  संभव है

 कि  कुछ  खेंप  रह  की  गई  हों  ।  कोटि  नियंत्रण  बुरी  चीजें  नियंत्रण  करने  के  लिए  है  ।

 ओ  तंगा मणि
 :  क्या  इस  विशेषज्ञ  समिति  को  निर्देशक  मंडल

 ने  जून  gay  के  बाद

 महत्वपूर्ण तथा  बड़ी  प्राविधिक  बातों  संबंधी  कोई  विशिष्ट समस्या  भेजी  है  ?

 fat  मदुराई  प्रदान  के  भाग  ae  में  इसका  उल्लेख  ऐसी  कोई  बात

 पैदा  नहीं  हुई है  जो  निर्देशक  पुरी  न  कर  सका  हो  ।  कुछ  भी  निर्देश  नहीं  किया  गया  ।

 श्री  तंगा मणि  :  क्या  सरकार  का  विचार  इस  विशेषज्ञ  समिति  को  बनाये  रखने  का  है  या  बंद

 करने का  है  ?

 श्री  सुभाष  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया है  यह  मामला  विचाराधीन

 है  ।  इस  समिति को  स्थायी  रूप  से  बनाये  रखने  की  कोई  शभ्रावश्यकता  दिखाई नहीं  देती  ।  सरकार

 समय  समय  पर  एतदर्थ  समिति  बना  सकती है  ।  मामला  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन है  ।

 अभी  समिति  काम  कर  रही  है  ।

 श्री  विद्याचरण  दिलते  इस  समिति  के  बनाने  के  चार  वर्ष  बाद  किन  परिस्थितियों  में  उसके

 मूल  निर्देश
 पद  संबोधित  किये  क्या  यह  हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लिमिटेड

 के
 संबंध

 में

 की  गई  किसी  अनुचित  सिफारिश  का  परिणाम  था
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :  श्रीमान् ।  वास्तव  में  कारखाने ने  एक  विभागीय  एजेन्सी

 आरम्भ की  झ्र ौर  बाद  में  १९४५४  में  वैज्ञानिकों  ake  टेक्निशियनों  का  एक

 सम्पूर्ण ats  बनाया  गया  |  स्वाभाविक है  कि  समिति  जिसने  न  होने पर
 कार्य

 करना  ares  किया  बनने  पर  कोई  संगत  आधार न  रहा

 tat  विद्याचरण  शुक्ल :  विवरण  में  उल्लेख  है  कि  रिपोर्ट  १९५६  में  प्रस्तुत की  गई  थी
 ।

 समिति  की  सिफारिशों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  थी  |

 श्री  मनु भाई  समिति ने  VEU,  PEXX  पौर  2EXR  में  एक  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 की  थी
 ।  उनकी  सारी  सिफारिशों  की  ध्यानपूर्वक  जांच  की  गई  है  कौर  उन  में  अघिकतर  कार्यान्वित

 कर  दी  गई  हैं  ।

 श्री  स०  भो०  बनर्जी  :  पटले  निर्देश पद  थे  कि
 :

 परियोजना  के  प्राविधिक  पक्ष  की  उत्पादन  तथा  अनुसन्धान  संबंधी  पतलूनों

 से  जांच  ata  परियोजना  की  टे गिन कल  उत्तमता  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 प्रावश्यक  कार्यवाही  के  संबंध  में  समय  समय  पर  सरकार  को

 पुनरीक्षित निर्देश  है  कि  :

 हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लिमिटेड  को  महत्वपूर्ण  तथा  बड़े  प्राविधिक  पदों

 संबंधी  उन  विशिष्ट  सदस्यों  पर  परामर्श  देगी  जो  कम्पनी का  निर्देशक  मंडल

 विशेष  रूप  से  उसके पास  भेजेगा  ।
 ै

 मल  अंग्रेजी  में



 ११  १८८२  :  मौखिक  weve

 an  पुनरीक्षित  निर्देश-पदों  के
 समिति  बेकार  न

 होगी  क्योंकि
 face

 कभी  भी

 कोई  बात  उन्हें  निर्देश  न  करेंगे
 ?  इन  शक्ति  यों  के  होते  हुए  इस  समिति  के  होने  से  क्या  लाभ  ?

 fat  wong  me:  पहिले  set
 का  at  हुए  मैं  ने  यही  बात  कही  थी

 कि  am

 कल  समिति  से  कोई  लाभ  नहीं  है  क्योंकि  राज  कल  सक्षम  बोर्ड  परियोजना  चला  रहा  है
 ।  भारत

 यह  बात  विचाराधीन है  कि  क्या  ऐसी  स्थायी  समिति  का  कोई  महत्व  है  ।
 तदर्थ  समिति कभी  भी

 sire  किसी  भी  विशिष्ट  समस्या  के  लिए  नियुक्त  की  जा  सकती  है  ।  परन्तु  al  समिति

 विद्यमान  है  |

 भारतीय  राज्य-झषा  प्रदर्शित  करने  वाले  पाकिस्तानी  टिकट

 +

 (att  स०  पो०  बनर्जी  :

 |  घो  Parareartor  पाणित्रड्डी
 |  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 |
 श्री  Ho  मठ  तारिक  :

 डा०  राम  सुभग fag
 :

 |  भी सती मफोदा  अहमद

 1*१२०४.  <  श्री
 रघुनाथ  सिंह

 :

 |  श्री  प्र०  गे  देव

 श्री  स०  |? हूँ ५  मेहदी :

 श्री  रामी  रेड्डी

 श्री  प्रकादशावीर  शास्त्री  :

 दी०  चे  दार्मा
 :

 कया  प्रवान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २३  १९६० को  पाकिस्तान  roa  से  awe IGA  स  at  पाकिस्तान ने  चार

 नये  डाक  टिकट  कौर  प्रथम  दिन  के  लिफ़ाफ़े  डे कवर )  यह  दिखाने के  लिये  निकाले

 है ंकि
 पाकिस्तान

 के
 संबंध

 में  जूनागढ़
 ae

 मँगरौल  राज्यों  की  स्थिति  कया  है  ;
 कौर

 क्या इस  संबंध  में  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  गया  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  पाकिस्तान  के  डाक

 तथा  तार  विभाग  ने  २३  १९६०  को  ६  २  ८  और  एक  रुपये  के  चार

 डाक  टिकट  जारी  किये  |  टिकट  जारी  करने  वाले  पर्चे  में  निम्न  उल्लेख  था  :

 तथा  काश्मीर  में
 जनमत  निर्णय  का  प्रदान  विषव  गोष्टी  के  समक्ष  बारह  वर्ष  से  है  ।

 पाकिस्तान  कें  डाक  तथा  तार  विभाग ने  कुछ  निश्चयात्मक डाक  टिकट  जारी

 किये
 जिनमें  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  श्र  भारत  तथा  पाकिस्तान  की  ठीक  स्थिति

 दर्शाई  गई  है
 ।

 जूनागढ़  और  माणावदर  की  भी  ठीक  स्थिति  दिखाई  गई  है  ।”

 जम्मू  तथा  जूनागढ़  कौर  माणावदर  भारतीय  संघ  प्रशासित  राज्य  क्षेत्र  है

 जैसा
 कि

 सदन
 को

 विदित  है
 ।

 पाकिस्तान  के  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  इन  चार  डाक  टिकटों  को

 मूल  अंग्रेजी  में



 FIR  मालिक  उत्तर  ye t  ३१  १६६०

 जारी  करने  से  इन  राज्य  क्षेत्रों  की  स्थिति  पर  या  इन  राज्य  क्षेत्रों  पर  भारत  संघ  की  प्रभत्व  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  |

 भड़काने  वाली  इस  अशुभ  तथा  प्रोपेगंडा  की  क्रिया  से  भारत  पाकिस्तान  सम्पर्क  में

 एक  नई  चिढ़  उत्पन्न हो  गई  है  |  इसके  संबंध  में  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  चिन्ता

 बता दी  है  ।

 स०  मो ०  बुर्जों  :  क्या  हमारे  विरोध  का  अरब  तक  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  कौर  क्या  भारत

 सरकार इस  विषाक्त  प्रोपेगंडा  को  अप्रभावी बनाने  के  लिये  ठीक  स्थिति  दर्शाने  वाले  वैसे  ही  टिकट

 जारी  क्योंकि  ये  टिकट  सभी  देशों  में  ०५० ०५  saw  अतिरिक्त  are  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 जवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नहर ू)  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  न

 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उत्तर  यदि  कोई  भराया  कब  आयगा । परन्तु ।  परन्तु  यहां  पाकिस्तान के  उच्च

 श्रावित  श्र  कराची  में  पाकिस्तान  प्राधिकारियों  का  ध्यान  इस  आकर्षित  किया  गया  है  |

 माननीय सदस्य  के  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  से  मैँ  नहीं  समझ  सका  कि  वह  इस  मामले  में  देश  में  हमसे

 क्या  कार्यवाही  कराना  चाहते  हैं  !

 इस  टिकट  के  जारी  होने  से  देश  में  किसी  पर  भी  प्रभाव  नहीं
 मेरा  विचार  है  कि  यह  बहुत  ही  भ्रनुचित  कौर  प्रा पत्ति जनक  है  ।  परन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता

 कि

 टिकटों  के  बारे  में  किसी  प्रोपेगंडा  की  क्या  झ्रावक्यकता है  ।

 श्री स०  मो०  बनर्जी
 :

 पाकिस्तान
 के  टिकट  सारी  दुनिया  में  जायेंगे  और  इनसे

 को

 भ्रम  पैदा  हो  सकता  है  क्योंकि  हमारा  विरोध  वे  सुनते  नहीं  हें
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  का  मुख्य  विषय  यह  है  कि  जो  भी  किया  जा  सकता  है  किया

 जाना  चाहिये  पर्यटन में  ने  बताया  था  कि  हम  किसी  एक  कार्य  के  लिये  विशेष  प्रोपेगंडा  नहीं  कर  सकते  |

 विश्व  डाक  संघ  के  नियमों  के  अधीन  कोई  भी  देश  कोई  भो  टिकट  जारी कर  सकता  है  चाहे  वह

 नियमों  के  ante  ठीक  हो  या  न  हो  ।  परन्तु  उनके  प्रोपेगंडा के  विरुद्ध  विश्व का  ध्यान  किसी  विशेष

 की  दौर  श्रावित करने  वाला  हम  क्या  प्रोपेगंडा  करें  |  कदाचित  उस  पर  कोई  विश्वास  नहीं

 करेगा  प्रत्यक्ष  बहुत  ही  थोड़े  व्यक्ति  उसकी  कौर  ध्यान  देंगे  ।

 Pat प्र ०
 मु०  तारिक

 :  जूनागढ़  और  माणावदर  भारत  के  भाग  होने  के  कारण

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  डाकखानों  से  यह  कहने  का  है  fe  वे  उनके  पैकेटों

 लिफाफों  को  स्वीकार  न  करें  जिन  पर  वे  टिकट  लगे  हैं  कौर  उन्हें  अवध  पैकिटों के  रूप  में

 पाकिस्तान  लौटा  दें  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :.  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  ऐसे  टिकटों  की  जांच

 करने  के  लिए  हमें  भारत  में  प्रत्येक  डाकखाने  में  was  कर्मचारी रखने  होंगे  ।

 तानी  टिकटों  में
 ह

 हेम  बरुआ :  क्या ये  राज्य  क्षेत्र  पाकिस्तान eee  |  |  दिग  क  AS  |  सीपिया रंग  में  या  तेज़

 रंगों में +  दिखाये  गये  हैं  ?

 शी  जवाहरलाल  नेहरू  मैंने
 स्वयं  उन्हें

 नहीं
 देखा है  और  न  ही  मैं  उत्तर  दे

 सकता

 श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  भारत में  इन  टिकटों को  ot  दिया  जायेगा  ?

 eee

 अंग्रेजी  में
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 जवाहरलाल नेहरू  :  मैंने  प्रभी  बताया  है  कि  पत्र  बहुत  बड़ी  संध्या  में  aa

 क्या  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  डाकखाने  में  प्रत्येक  टिकट  को  उस  शीशे

 से
 देखने  के  लिए  जिससे  वस्तु  बड़ो  दिखाई  देती  है  विशेष  कर्मचारी  रखे  जायें  ।  छोटे

 जब  तक  कि  arg  का  ध्यान  उस  ai  विशेष  रूप  से  भ्राकर्षित  नहीं  किया  जायें  कौर

 आपके  पास  वस्तु  का  बड़ा  रूप  दिखाने  वाला  aa  न  हो  तब  तक  सामान्यतः

 कोई  भो  व्यक्ति  पत्र  पाने  पर  टिकट  को  नहीं  देखता । उसे  नहीं  देख  सकेंगे ।  यह  संभव

 नहीं

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बम्बई  को  सेक्सरिया  काटन  मिल्स

 1११८७.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  बम्बई  की  सेक्सरिया  काटन  मिल्स  प्रबन्ध  पिछले  दो  aq  से  सरकार

 के  हाथ  में  था  ;  wk

 यदि  तो  इसकी  शर्तें  क्या
 थीं

 ?

 मंत्री  :  तथा  (@).  एक  विवरण  पटल  पर  रखा

 जाता

 विवरण

 श्रीमान  ।  बम्बई  सरकार  सरकारी  परिसमापक  से  २५  geass

 को  पट्टा  लेने  के  बाद  दो  वर्ष  से  मिल  चला  रही  है
 ।

 पट्टे  की  मुख्य  ad  निम्न  हैं

 (१)  सरकार  परिसमापक को  १  रु०  मासिक  नाममात्र  का  किराया  देगी  ।

 (२)  सरकार  संयंत्र  और  बायलर  तथा  अन्य  यन्त्रों  पर  जो  मिल

 के  हाते  में  उनके  लिखित  मूल्य  पर  बट्टा  देगी
 ।  यह  बट्टा  पट्टे  की  तारीख

 से  ae  are  कर  १९६२२  में  उपबन्धित दर  के  च्  केवल  उतने

 समय  के  लिए  दिया
 जायेगा

 जितने  समय
 के  लिए  सरकार ने  पट्टा  लिया

 सरकार बड़ी  या  अ्रसाधारण  मरम्मत  पर  श्र  स्थानापन्न  पर  जो  व्यय

 करेगी  वह  उसे  बट्टे  में  से  काट
 सकेंगी  परन्तु  यह  राशि  सरकारी  परिसमापक

 को  दिये  जाने  वाले  बट्टे  की  राशि  तक  या  एक  लाख  रु०  जो  भी  राशि

 कम  परन्तु  ऐसा  करने  के  लिए  ५०००  रु०  से  भ्रमित  की
 मरम्मत  के  लिए  सरकारी  परिसमापक  से  पहिले  झ्र नुम ति  लेनी  होगी  ।

 (४)  सरकार  पहिले  कर्मचारियों  को  कोई  छटनी  प्रतिकर  नहीं  देगी
 कर कद  कि  श च घमबाा नया  नन

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (५)  पट्टे  की  अ्रवधि  समाप्त  होने  पर  या  उससे  पहिले  निश्चित  होने  पर  सरकार

 सरकारी  परिसमापक को  मिल-उसी  रूप  में  देगी  जिसमें  कि  मिल  पट्टा  लेते

 समय  था  प्रौढ़  बाद  जो  सुधार  तथा  वृद्धि  को  गई  हों
 वे  भी  विद्यमान  रहेंगे

 PAST पेरना  का  भजना

 घोषाल : [  श्री  रवीन्द

 1*११६२.  ९  को  दामानी
 :

 |  श्री  रामेश्वर  भाटिया

 श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  अमरीका  से  अनाजों  को  भारत  भेजने  के

 विषय  में  वाशिंगटन  के  इंडिया

 सप्लाई  मिशन  ate  अमरीका के  id, 3 cry  दिपश्नोनर्स  रास्तों  पर  चलने  वाले  पोतों

 के  मालिकों  )  के  बीच  कुछ  विवाद है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  विवाद  का  स्वरूप  क्या  है  कौर  नया  वह  हल  हो  गया  हैं
 ?

 प्रवास  कौर  संभरण  मंत्री  क्०  च०  we  नहीं

 श्रीमान  |  वांशिगटन  के  इंडिया  सप्लाई  मिशन  ate  water  के

 रास्तों  पर  चलने  वाले  पोतों  के  मालिकों  )  के  बीच  अमरीका  से  भारत  warp  लाने  पर  कोई

 विवाद  नहीं  पोतों  के  मालिक  वाशिंगटन  के  इंडिया  सप्लाई  मिद्वान  द्वारा  भुगतान  में

 प्रस्तावित परिवर्तन  से  सन्तुष्ट  न  थे  इस  नये  परिवर्तन  के  झ्रनसार  भाड़  का  भुगतान  पोतों

 के  भारतीय  पत्तनों  पर  भ्राने पर पर  जबकि we  तक  भगतान  अमरीकी पत्तनों  पर

 लदान  होने  पर  होता  रहा

 पोत-मालिकों ने  यह  प्त  स्वीकार  कर  ली

 राष्ट्रीय  भवन-निर्माण  संगठन

 1११९८.  श्री  हेम  राज  :  क्या  श्रीवास  संभरण  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भवन-निर्वाण  संगठन  ने  गांवों में  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिये

 भावों  में  स्थानीय  रूप  से  प्राप्त  होने  वाली  सामग्री  से  कुछ  पदार्थ  तैयार
 किया

 है
 ;

 \

 यदि  तो  इसका  किस  सीमा  तक  गांवों  में  प्रसार  हुम  है  कौर  इससे  गांव

 वालों  को  कितना  लाभ  हुआ  है  ;
 शर

 इस  स्थानीय  सामग्री  से  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  है  भ्र  उनकी

 लागत  कितनी है  ?

 श्रावास  शर  संभरण  मंत्री  कण  च०  राष्ट्रीय  भवन-निर्माण

 संगठन

 eal

 में गह

 fran  के  ay  eats  कप  उपलब्ध सामा  सरकी  से  गयाए

 गई  तार

 से  बंधी  हुई  चटाइयों  का  उत्पादन  Brera  किया  है
 ।  aul  सामान  a Tt  उत्पादन के  लिए  उत्तर

 प्रंग्रेजी में
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 रेश  में  एक  कारखाना  खोला  गया  है  ।  राशा  है  कि  वहां  शीघ्र  ही  उत्पादन  प्रारम्भ  हो
 द
 जायेगा  |

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  क्योंकि  प्रभी  सामान  बाजार  में  नहीं  पाया

 ब ्

 भारतीय  खनिज  रत  उद्योग

 (  att  श्रीनारायण  दास

 1११६६.  श्री  राधा  रमण  :

 श्री  ह  म०  तारिक

 क्या  गान  मंत्री यह  बताने  की  HIT  करेंगे  fH:

 क्या  भारतीय  खनिज  रेत  उद्योग  के  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण  ate  ऑ्राधुनिकीकरण

 के  लिये  अमरीका  के  मैसेज  कार्यो
 एण्ड  इंजीनियरिंग  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  पर  सरकार

 ने  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 क्या  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  वित्तीय  पतलूनों  पर  विचार  कर

 लिया  गया  है  ;

 इस  संबंध  में  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 अघात  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्रो  सादत  चली  :  से

 अमरीका  के  मेसर्स  कार्यो  रिसे  एण्ड  इंजीनियरिंग
 के

 द्वारा
 दी  गई

 रिपोर्ट  त्रावणकोर  मिनरल्स
 ~

 लिमिटेड  के  विचाराधीन  तत्पश्चात  सरकार  कम्पनी  की  fas  ल  रेशों  पर  विचार  करेगी  ।

 अभी  गौर  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती ।

 उड़ीसा  की
 हथकरघा  सहकारी  संस्थायें

 1*१२००.  श्री  खिताबी  पाणि  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 उड़ीसा की  हथकरघा  ब च्  नज़रों  की  सहकारी  संस्थानों  को  देय
 छूट

 के  संबंघ

 की  राशि  कितनी  थी  ;  कौर में  &&  ०
 में  बकाया  छूट

 भुगतान  में  शीघ्रता  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 मंत्रो  :.  २१
 १६५६ को  RE  ०६४  रु०  छूट

 के

 बकाया
 थे  ।

 बाद  के  समय  के  लिय  जानकारी  उपलब्ध नहीं  है  ।

 ३१  १९५६  तक  बकाया  ग  की
 पूर्ति  के  लिये  घन  देने  पर  आजकल  विचार

 हो  रहा है  ।

 एएए
 र
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 नांदेड़ की

 1*१२०१.  श्री त०
 ब०  fags राव

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने की कृपा
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  नांदेड़  की  उस्मान  शाही  मिल्स  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गयी  समिति

 ने  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ्

 यदि  तो  इस  समिति  की  मुख्य  उपपत्तियां  क्या  हैं  ;

 इन  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  कब  तक  शुभारम्भ  हो  जाने
 की

 संभावना है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  श्रीमाथी

 जांच  पड़ताल  समिति  की  रिपोर्ट  एक  गोपनीय लेख  है  ।  समिति के  निष्कर्ष  बताना

 लोक  हित  में  नहीं  है  ।

 सरकार  बम्बई  सरकार  के  ्  से  feats  पर  विचार कर  रही  है

 एस्फाल्ट  की  नालोदार  चादरें

 1*१२०२.  श्री  आसानी  :  क्या  ate  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  राष्ट्रीय  भवन-निर्माण  संगठन  ने  देश  में  छत  बनाने  के  काम  के  लिये  एस्फाल्ट

 की  नालीदार  चादरें  बनाने  प्रौर  उनके  उपयोग  के  बारे  में  प्रयत्न  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gar  है
 ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  क०  | है ५  al

 देश  में  एस्फाल्ट  की  नालीदार  चादरों  का  निर्माण  आरम्भ  करने
 की

 संभावना
 लोकप्रिय

 बनाने  वाला  परियोजना  टिप्पण  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  ने  परिचालित  किया  है  ।  कुछ  व्यक्तियों

 ने  कारखाना  स्थापित  करने  में  प्रतिरूपी  प्रदर्शित  की  है  ।  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  उन्हें  इस

 मामले  में  सहायता  दे  रहा  है  ।

 बेतिया  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  श्रकर्मे-वेतत  बन्द  करना

 1*१२०३.  प्री
 सुमन  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  बेतिया के  ५०० या  उससे  भी
 ग्रसित  विस्थापित  व्यक्तियों का  नकद

 अकमल  वेतन  बन्द  कर  दिया  गया  है  या  १९६ ०  से
 बन्द

 कर
 दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  अ्रौर

 उनके  पुनर्वास  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  :  नहीं  ।

 प्रीत  उत्पन्न
 नहीं

 होता
 ।

 सिल  प्रंग्रेजी  में
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 बेतिया  कैम्प  के  अधिकांश  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बिहार  राज्य  में  ही  पुनः  बसाने

 के
 संबंध  में  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  जिन्हें  उस  राज्य  में  नहीं  बसाया  जा  सकता  उनसे  दण्डकारण्य  में  कार्य  /

 पुनर्वास  का  विकल्प  दिया  जायेगा  ।  यदि  वे  दण्डकारण्य  जाने  के  लिये  राजी  न  हुये  तो  उन्हें  छः  महीनों

 के  अकर्म  वेतन  के  बराबर  नकद  अनुदान दे  दिया  जायेगा  |  बेतिया  कैम्प  को  gg  ०
 के  भ्रन्त तक तक

 बन्द  कर  देने  का  fora  कर  लिया  गया  है  ।

 दण्डकारण्य  प्राधिकार  फे  कार्यालयों  का  हटाया  जाना

 |  थो  मोहन  नायक

 |  डा०  सामन्त  बिहार
 :

 श्र  (५
 श्री  गिनती

 :

 ।  भी  संगण्णा
 :

 चिन्तामणि  पाणि ग्रहों  :

 क्या  पुनर्वास  तथा  झ्ल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  अ्रधीनस्थ  मुख्य  चिकित्सा

 पुनर्वास  मुख्य  शिक्षा  मुख्य  सहकारिता  अघिकारी  शौर  भूमि  संरक्षण  अधिकारी

 के  कार्यालयों  को  कोरापट से  हटाकर  मध्य  प्रदेश  के  किसी  स्थान  पर  ले  जाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इनके  हटाये  जाने  के  क्या  कारण  है ं;

 क्या  मुख्य  प्रशासनिक  अधिकारी  के  कार्यालय  को  कोरापट से  हटा  कर  मध्य  प्रदेश

 के  किसी  स्थान  पर  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपमंत्री  दु ०  दो०
 :

 नहीं
 ।  केवल

 )  निदेशक  तथा

 शिक्षा  पदाधिकारी  के  दफ्तरों  को  कोरापट  से  कोंडागांव  में  स्थानान्तरित  कर  दिया

 गया है
 |

 विशेष  पदाधिकारी  समितियां  )  का  दफ्तर  प्रारम्भ  में  फीस  गांव  में  था  कौर  उसे

 अब  वापिस उसी  स्थान  पर ले  जाया गया  है  ।

 ऐसा  प्रशासनिक  सुविधा  की  दृष्टि  से  किया  गया  है  ।  इन  पदाधिकारियों  के  लिये

 कार्य  करने  के  लिये  कोंडागांव  फससगांव  अधिक  केन्द्रीय  स्थान  हैं  ।

 \  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 qat  पाकिस्तान  से  saa

 1*१२०६.  श्री  बसुमतारी  :
 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ौर
 क्या

 यह  सच
 है

 कि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  श्रीराम  को  प्रतिजन  बढ़ता  जा  रहा  है  ;

 यदि

 थी ?

 तो  १९५७  से  RENE  तक  श्रृजन  et  वालों  की  संख्या  कितनी

 गए

 मूल  ait  में



 CIs  ३१  मच  ,&qo

 विंदेशिक-कार्य  मंत्री  फके  सभा-सचिव  जो०
 ato

 हजा

 नहीं  |

 नेताजी  सुभाव  चन्द्र  बोस  की  अस्थियां

 ही०  ना०  मुकर्जी
 :

 ||
 |  qf  रम  कृष्ण  गुप्त

 at  दिव  नंजप्पां  :
 1१२०७.

 थी  asa  fag  भदौरिया

 |  at
 स०  Wo  मेहदी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  भारत  में  जापानी  राजदूत  के  एक  वक्तव्य  की  २३  EKO क  a  %)
 हैरियट  समन  में  छपी  उस  खबर  की  कौर  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  जिसका  mary  है  कि  उनकी

 कार  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  अस्थियों  जो  इस  समय  टोकियो  के  निकट  एक  मन्दिर  में

 रखी  हुई  भारतीय  सरकार
 को

 सौंप  देन  को
 तैयार

 हैं  ;
 कौर

 क्या  इस  संबंध  में  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  well  :  हां  ।

 कभी  तो  कोई  भी  कार्यवाही  करने  का  विचार  नहीं  किया है  ।

 ~  अच्छा  यही  है  कि  इस  काय  में  पहल  नेता
 जी

 सुभाष  चन्द्र  बोस  के  परिवार
 की

 कौर  से
 की

 जाय  |

 कीनिया  में  भारतीयों  पर  झ्राक्रमण

 प्र०  de  बरुआ

 2  श्री  दी०  do  शर्मा  :

 1१२०८.
 |  at  रघुनाथ  सिंह  :

 श्रासर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  REGO  में  कीनिया  में  श्रफ़ीकियों  ने  कुछ  भारतीयों  को

 पंगोंਂ  से  मार  डाला ;

 यदि  तो  इन  genre  का  व्यौरा कया  है  |

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  कुछ  कार्यवाही  करने
 का  विचार  है  ;  भर

 यदि  तो  क्या  ?

 विदेदिक-कार्य  यंत्री  फे  सभा-सचिव  सादत  चली  :  हां  ।

 घटनायें  इस  प्रकार  से  हुई  थीं

 (2)  ११  सारे-कीनिया  के  थाइलैंड में  न्यारे  के  निकट  श्री  प्यारे  लाल  मेलाराम  बसों  तथा
 उनके  परिवार  के  लोगों  जब  वह  अपनी  कार

 चला
 कर

 ले  जा  रहे
 दो  तीन  अफ्रीकियों ने

 का

 wat  में
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 हमला कर  दिया  कौर  उन्हें लट  लिया  ।  उन  भ्रांतियों  ने  पंगा  (  एक प्रकार  का  बड़ा  चार  )  से  उनकी

 गर्भवती  पत्नी  ग्र ौर दो  बच्चों  को  मौत  के  घाट  उतार  दिया  ।  वे  स्वयं  भी  घायल  हो  गये  कौर  उनकी

 चार  वर्ष
 की

 पुत्री  को  भी  चेहरे  तथा  गरीर  के  अरन्य  ग्रंथों  पर  कई  स्थान पर  चोट  गायी  ।  उस  लड़की

 का  अस्पताल  में  इलाज  किया  जा  रहा  है  ।  पता  चला  है  कि  १७  मार्च  को  शो  बरसों  को  उनके  द्वारा

 WIT  स्वीकार  किये  जाने  पर  उनकी  पत्नी  तथा  बच्चों  की  हत्या में  उनके  कथित  सहापराधिता

 के  लिये  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था

 (२)  १३  सूबे--नैरोबी  से  लगभग  ६०  मोल  दूर  मचाकोस  के  निकट  एक  दुकान  पर
 श्री

 हंसराज  राय  तथा  उनकी  पत्नी  पर  पंगों से  आक्रमण  कर  दिया  गया  ।  उनमें से  किसी  कों  भी  गहरे

 wey नहीं  ।

 (३)  १४  सावे--नैरोबी  में  श्री  यठाभाई  पटेल  पर  भ्रांतियों  ने  आक्रमण  किया  अर  उनके

 जिन्हें  वह  पहने  हुये  छीन  कर  भाग  गये  ।  श्री  तेलूराम  मंडल  पर  भी  बाजार  में  ग्रामीण

 करके  उन्हें  लूट  लिया  गया  ।  हाथापाई के  दौरान  में  उन  पर  एक पंगा  से  हमला  भी  किया  गया  ।

 (४)  ४  ara——sit  रायसी  हेरोन  धन  राशि  मांगने  वाले  ae  कारियों  से  अपने

 आप को
 बचाने

 के  लिये  यत्न  करते  ह्य  घायल  हो  गये थे  ।

 (५)  १६  मीचे--नैरोबी के  दो  एशियाई  व्यक्तियों  श्री  प्रेम  चन्द  डो  शाह  ग्रोवर  उस्मान

 अब्दुल  रहमान  पर  अफ्रीकियों  ने  प्राक् रमण  कर  दिया  अगार  उनसे  क्रम  धन  कौर  घड़ी  तथा  जैकट

 छीन  लिये  ।  दोनों  को  पंगों  का  सामना  करना  पड़ा  जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  से  एक  को  कुछ

 चोट  ary  है  ।  जो  व्यक्ति  श्री  रहमान  के  साथ  उसके  पंगा  का  हैंडल  पीठ  पर  लगा  |

 शौर  स्पष्ट  है  कि  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 क्योंकि  वे  घटनायें  कोनिया  के  ब्रिटिश  उपनिवेश  में  हुई  हें  शौर  वे  aufia  भारतीय  नागरिक  नहीं  हैं  ।

 १३  मार्च  को  उच्चकोटि  के  एशियाई  व्यक्तियों  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  कीनिया  के  राज्यपाल  से

 भेंट  की  थी  ate  राज्यपाल  ने  यह  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  अपराधियों  को  दण्ड  देने  के  लिये  विधि  और

 व्यवस्था  को  लागू  करने  का  अधिक  से  अधिक  यत्न  किंया  जायेगा  ।  ज्ञात  gar  है  कि  कभी  तक  लगभग

 ‘Ko  अतिथियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  |

 राष्ट्रपति  नासर  की

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 |

 थ्री  दो०  Wo  फार्मा  :

 |  थी  रघुनाथ सिंह  :

 1१२०६.  श्री  रामेश्वर  भाटिया

 |
 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 |  थी  स०  न  मेहदी

 Lait  No  To  देव

 war  प्रधान  मंत्री  १५  PERE  के  तारांकित  ger  संख्या  Log  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रपति नासिर  की  भारत-यात्रा
 के  कार्यक्रम  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 श्र

 ्  ee  वी  औ
 मूल  प्रंग्रेजी  q

 re  1.
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 यदि  तो  वे  भारत  में  कितने  समय  तक  रहेंग े?

 मंत्री के  सभा  सचिव  सादत  ast  :  a  (@)  राष्ट्रपति

 नासिर  की  भारत  यात्रा  का  कार्यक्रम  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [ata  परिशिष्ट  3,

 अनुबन्ध  संख्या  VE]

 हीराकुद  में  भारी  मशीनों  का  निर्माण

 zeny
 1१२१०.  श्री  प्०  फे०  za  :  कया  वाणिज्य  तथा  HUST  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 के १७
 क्या  कोई  विदेशी  फर्म  भारी  मशीनों  के  निर्माण  ग  लिये  हीरा कुद  में  कोई  विशाल

 कारखाना  लगा  रही

 कै
 किन  मशीनों  का  निर्माण  किया  जायेगा  yy  शौर

 वें  बाजार  में  कब  तक  उपलब्ध  हो  सकेंगी ?

 मंत्री  मनु भाई  :  q
 »y

 एक  विवरण  पर  रखाः

 जाता है

 विवरण

 उद्योग  तथा  विनियमन  )  REX?  के अ्रन्तगंत  मेसर्स  लासंन  एण्ड  टर्बो

 बम्बई  को  उड़ीसा  राज्य  में  पश्चिमी  जर्मनी  की  फर्मों  के  सहयोग  से  प्रारम्भ  में

 ६,०००  टन  क्षमता  वाले
 प्रौर  भ्रन्तोगत्वा  १२,०००  टन  क्षमता  वाले

 निम्न  लिखित
 मशीनों

 का

 निर्माण  करने  केਂ  लियें  एक  उपक्रम  की  स्थापना  करने  के  लिये  लाइसेंस मंजूर  किया  गया

 उपक्रम  वास्तव  में  कहां  पर  स्थापित  होगा  इसका  अन्तिम  निर्णय  at  फर्म  द्वारा  किया

 जाना है  |

 सब् पुंजन  तथा  तयार  करने  के
 उपकरण

 पेरने  प्रौढ़  स्क्रीन  लेने  के  संयंत्र

 रे  कोक  भट्टियों  के  लियें  उपकरण  तथा  उपोत्पाद  बनाने  का  संयंत्र

 उद्यम  भट्ठी  कौर  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  उपकरण

 रसायनिक  संयंत्र  के  लिये  उपकरण  जिसमें  सीमेंट  बनाने
 की

 मशीनें
 भी  शामिल  हैं

 उर्वरक  संयंत्र  संश्लिष्ट  गस  के  लिये  उपकरण

 तेल  कोलतार  र  बेडौल  का  ग्र  ष्  |  पे  ने  के  लिये  संयंत्र शर

 शोधक  कारखानों  एवं  पेट्रोल  से  बने  रसायनों  के  लिये  उपकरण

 हीट  एक्सचेंज  कौर  कन्डेन्सर्स

 गेस  निर्माण  उपकरण

 १०.  हाइड्रोलिक  उपकरण

 ११.  कागज
 शौर  गत्ता

 तैयार  करने  के  लियें  मशीनें  ौर  उपकरण
 —  —_—_—_—_—————  एएएएएएएएएएए  —_———

 च्  में

 :Sintering.
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 १२.
 ्य

 सार  केबल  क्रेनें

 १३.  प्रौद्योगिक  afesar

 इस  उपक्रम के  Reso  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना

 इंजीनिर्यारंग  उद्योग

 1*१२११.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंजीनियरिंग  उद्योग  में  भारत  शर  पश्चिमी  ग्रास्ट्रेलिया के

 सहयोग  की  संभावनाओं  का  पता  STE लगाते  के  लिये
 नन्

 nt  स्ट  लिय  ल

 or
 ध  भ्र ौर

 यदि  तो  बातचीत  के  परिणाम  क्या  हैं  ate  किस  प्रकार  के
 सहयोग

 की

 कल्पना की  गयी

 उद्योग  अन्ना  सतसई  :  शर  जी  बातचीत

 रूप  से  वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  क्षेत्र  में  आ्रापसी  हित  के  मामलों  के  संबंघ  में  की  गई

 ay  |

 ward’

 १२१२.  लगी  रघुनाथ  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  sai  भ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  वाष्पपोत  जिसको  प्रघान  मंत्री  ने  २७  FEKOo

 को  नयी  दिल्ली  से  पानी  में  उतारा  था  ,  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय ने  कया  सहायता  दी

 1.0
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सनी दा  चन्द्र  ):  प्रदर्शन  एक  गेर-सरकारी

 उप कम  है  जिसका  आयोजन  विदेश  बम्बई  की  भारतीय  परिषद्  की  प्रेरणा पर  किया

 गया  था  |

 मांगी  गई  जानकारी  बताने  वाला  एक
 oa विवरण  wy भा  पटल  ्

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1_  Teeਂ  के  झायोजकों  को  जो  सहायता  दी  गई  उसमें  निम्नांकित  शामिल  थे

 (१)  प्रदर्शनी  में  माग  लेने  पर  विचार  करने  के  लिये  निर्यात  dada  वस्तु

 राज्य
 व्यापार

 निगम  इरादी  से  कहा  गया  इसी  प्रकार  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  तथा  सूचना  आर  प्रसारण  मंत्रालय  के  विज्ञापन  भर  दृश्य

 प्रचार  निदेशालय  से  भी  कहा  गया

 (२)
 विदेश  स्थित  भारतीय  विद्वानों  से  यह  निवेदन  किया  गया  था  कि  वे  शुल्क
 का  भुगतान

 भरदा  कर  वस्तुओं
 की  बिक्री  के  बारे  में  सीमा  शुल्क  संबंधी  विशेष

 मूल  प्याज  में



 FRA  लिखित  उत्तर  sf
 ng

 १६६०

 सुविचारों  की  व्यवस्था  करें  कौर  भ्रत्यन्त  प्रतिष्ठित  श्रायातकों  कौर

 व्यापारियों  को  प्रदर्शनी  दिखायें

 (3)  बिना  जारी  विदेशी  मुद्रा  देने  कौर  सीमा  शुल्क  संबंधी  सुविधायें  शादी

 मंजूर  के  बारे  में  यथोचित  मंत्रालयों  से  सिफारिश  कर
 दी

 गई  थी
 ।

 (४)  विदेशों  में  झागन्तुकों  को  भारत  के  विकास  कार्यों  का  ज्ञान  कराने  की  दृष्टि

 से  व्यवस्थापकों  को  प्रचार  सामग्री  जैसे  फोटो  are  शादी  दिये  गए  थे  ।

 प्रदर्शनी  में  इस्तेमाल  किये  जाने  के  लिये  हक एक्सपो  प्रॉडक्ट्स  श्राफ  इण्डिया '

 शीर्षक  पुस्तिका  की  २,५००  प्रतियां  व्यवस्थापकों  को  दी  गई  थी ं।

 कामगार  प्रतिकर  सधी  नियम  फ  अधीन  मुआवजा  का  भुगतान

 1१२१३.  थ्रो  त०  ब०  विशाल  राव  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा

 कामगार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  देय  मुग्रावजें  के  दर  को  बढ़ाने  कौर  ५००

 रुपए  तंक  मूल  वेतन  पानेवाले  कर्मचारियों  को  इस  झ्रधघिनियम  के  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  लाने  का

 के  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है  ;  शौर

 इस  प्रस्ताव को
 क्रियान्वित  करने

 के
 लिये  विधान कब

 बनाया  जायेगा  ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  शर्ली रह  चूंकि  प्रतिकर को  एक  मुश्त  में  दिये  जाने

 की  पद्धति  के  स्थान  पर  सामयिक  भुगतान  की  पद्धति  अपनाई  जाने  वाली  जिसका  भुगतान

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अभिकरण  द्वारा  किया  इस  कारण  अधिनियम में  काफी

 परिवर्तन  करने  होंगे  |  निगम  के  परामर्श  से  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 ज्यों  ही  संशोधन  के  लिये  प्रस्तावों  पर  अ्रन्तिम  facia  कर  लिया  जायेगा

 दण्डकारण्य  परियोजना  का  प्रशासन

 चिन्तामणि  पाणिप्रही
 शर  १४.

 श्री  विमल  घोष  :

 amt  पुनर्वास  तथा  श्रल्पमंख्यक-क्राबं  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दण्डकारण्य परियोजना
 के  प्रशासन  के  सिलसिले  में  कलकत्ते

 TT 4,  AIS gyre
 में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  नये  सिरे  से  उच्चस्तरीय  वार्ता  हुई

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  प्रशासन  में  परिवर्तन  के  बारे  में  नये  सिरे  से

 स्तरीय  वार्ता  किन  बातों  के  कारण  की  गयी

 उपमंत्री  पु०  को  ०  अर  पूर्वी  पाकिस्तान  से  wa

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  संबंधी  मामलों  पर  बातचीत  करने  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार से
 समय-समय  पर  बातचीत  की  जाती  है  ।  राज्य  सरकार से  हाल  में  जो  बात-चीत  की

 गई  थी
 उसे

 कोई  विशेष  महत्व  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अंग्रेज़ी  में
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 बेनामी  कम्पनियों  को  रजिस्ट्री

 1१२१४.  थ्रो  राम  गुप्त  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  PEXE

 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  S34  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  समवाय  अ्रधिनियम  के  अधीन  रजिस्ट्रार
 को

 बेनामी  कम्पनियों

 की  रजिस्ट्री  रोकने  का  अधिकार  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयीं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  शौर  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श

 से  मामला
 mit

 विचाराधीन

 त्रिपुरा  में  सहकारी  समितियां

 1१६०४.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य  मंत्री  २०

 १€

 कि
 इद  के  संख्या

 ११७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 त्रिपुरा  के  पुनर्वास  केन्द्र  की  जिन  सहकारी  समितियों  के  सभापति  तथा  सचिव

 सरकारी  करमचारी  होते  उनके  स्थान  पर  तक  कितनी  समितियों  में  उन  पदों  पर

 गैर-सरकारी व्यक्ति  लगाये  गये  हैं  ;  ak

 यदि  sate भाग  का  उत्तर  नकारात्मक तो  उसके  क्या  कारण

 उपमंत्री  :  कोई  नहीं ।

 (a)  त्रिपुरा  के  पुनर्वास  केन्द्र  की  अ्रधिकांश  सहकारी  समितियां  PEXG—XY  से  चालू

 हुईं  अभी  से  सभापति  तथा  सचिव  के  पदों  से  सरकारी  पदाधिकारियों  को  हटाकर

 सरकारी  व्यक्ति  जिन्होंने  at  पर्याप्त  अनुभव  प्राप्त  नहीं  किया  ठीक  नहीं
 कार्यकारिणी  समितियों  के  अधिकांश  सदस्य  गेर-सरकारी व्यक्ति

 रोजगार  व्यवस्था
 का  सर्वेक्षणਂ

 1१६०६.  श्री  ato  Fo  फार्मा  क्या  श्रम  कौर
 रोजगार  मंत्री  €  १९६०  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  ७  के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  तथा  योजना  भ्रायोग के  सहयोग  से  दिल्ली

 लय  द्वारा  किये  गये  रोजगार  व्यवस्था  के  सर्वेक्षण के  पूरे  होने  में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई

 उन्होंने  क्या-क्या  बातें  मालूम की

 TAT  उप मंत्रो  (st  आबिद  :
 (%)  भ्र  रिपोर्ट  का  प्रारूप  तैयार  कर

 लिया  war  है  निदेश  समिति  उस  oe  सविस्तार  विचार  कर  रही है  संक्षेप  में  निष्कर्ष

 i  शीघ्र  ही  मिलने
 की

 झा दाह

 मूल  wat  में
 वितत

 ‘Employment
 Pattern  Survey.
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 ४१४४  ३१  १९६०

 दिल्ली  में  श्रंशरालिक  काम

 rr
 1१६०४.  श्री  दी  सच०  कया  श्रम  MIT  रोजगार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ay  में  दिल्ली  में  कितने  व्यक्तियों  को  अंशकालिक  काम  दिया  गया  ?

 उपमंत्री  आबिद  अ्रश्रल  PEKE  से  फरवरी  १९६०  तक को  ग्रवषि में में

 दिल्ली  के  काम  fears  दफ्तर  द्वारा  €७  व्यक्तियों  को  अ्रंशाकालिकਂ  काम  दिया  गया  ।

 होशियारपुर  में  छोटे  पैमाने  क  उद्योग

 1१६०८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  में  कितने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  लघु  उद्योग  सेवा

 संस्था  से  सहायता  मिल  रही  है  ;  शर

 क्या  सहायता  दी  गई  तथा  कारखानों  के  नाम  क्या-क्या  हैं
 ?

 et  ie उद्योग  मंत्री  सुभाष  कौर  विवरण  संलग्न
 किया

 जाता  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 लोक
 गीत

 1१६०८.  श्री
 दो०  Fo  शर्मा  :

 कया  सुचना
 सनौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  वर्ष
 १६५९-६०  में  आकाशवाणी

 के  दिल्ली
 केन्द्र

 से
 कितने  डोगरी

 लोक  गीत
 तथा  अन्य  कार्य  क्रम

 प्रसारित किये  गये  ?

 सुचना  att  प्रसारण  मंत्री  (Bro  :  १९५९-६०  में  झ्राकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र

 से  छः  डोगरी  लोक  गीत  प्रसारित  किये  गये  ।  दिल्ली  से  ake  कोई  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  किया

 गया  क्योंकि
 डोगरी  कार्यक्रमों

 के  लिये
 आकाशवाणी

 का  केन्द्र  जम्मू  है  ।

 अखबारी  कागज  का

 1१६१०.  श्रीचंद  यह  शर्मा  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 निम्नलिखित  को  PEXE—FOo  में  कितना  रख  गरी  कागज  मंगाने  की  भ्र नुम ति  दी  गई

 र  समाचार  पत्रों  का  इंडियन  एक्सप्रेस  ग्रुप  ;

 २  टाइम्स  श्राफ  इंडिया

 थि  टाइम्स  ;
 v  शौर

 x

 |
 उपरोक्त  अवधि  के  लिये  प्रत्येक  को  कितनी  मुद्रा  स्वीकार  की  गई  है  ;  भर

 उपरोक्त  अवधि
 के

 लिये  उपरोक्त
 श्री  बारों  में  से

 प्रत्येक
 के

 लिये
 नेपा  द्वारा  कुल  कितना

 "  झखबार  दिया
 '

 गया
 ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 उद्योग  मंत्री  (at  सुभाष  से  विवरण  संलग्न  किया  जाता
 है

 ।

 दिखाय  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३१]

 mist  प्रदश  में  छोटे  qa  &  उद्योग

 1१६११  श्री  इ  ०
 मकसुदन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  निगम  को  स्थापना  में  क्या  प्रगति  af ऊ  ?
 Bre

 उद्योग  मंत्री  मस तु नाई  लव  उद्योग  निगम  की  स्थापना  के  बारे  में  राज्य  सरकार

 से  सिफारिश  कर  दी  गई  है  ।  उनकी  प्रस्यापनायों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 दैनिक  पत्रों  की  कुल  बिक्री

 1१६१२.  श्री  Fo  मकसुदन  राव  :  क्या  सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  अंग्रेजी  तथा  अरन्य  भारतीय  भाषा ग्र ों  के  सब  से  अधिक  बिक्री  वालें  दैनिक  पत्रों  की  संस्करणों

 कुल  बिक्री  क्या  हुई ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  :  १९४५८  के  बारे  में  जानकारी  देने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  ।  वर्ष  rg  ५९  के  भ्रांकड़े  एकत्र  व  संकलित  कपि  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 भाषा  कुल  झ्रौवत  gauss

 सटपटाए  DS  So  EE  न  ee  SE

 अंग्रेजी
 RAK,  ORK

 s  R998

 असमिया  Bi REY

 बंगाली  95, 8Q¥

 गुजराती  ROVRVWR

 कान  R4,S50

 XE, RY

 RO, Ry

 TSi99
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 क
 १८,६८०

 mires  प्रदेश  में  मिक  कल्याण

 1१६१३.  थो  स०

 दें०  कृष्ण  राव

 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें

 कि  :

 १६६०-६१  में
 धर  प्रदेश  राज्य में  श्रमिक

 कल्याण  के  कामों  को  कार्यान्वित करने  के उस  राज्य  को  कितना
 घन  नियत  किया  गया

 किन-किन  कामों  के  लिये
 धन

 नियत  किया  गमत  _
 ee ..  अनवय

 मूल  अंग्रेजी में



 VRE  लिखित  उत्तर  ae र  मान  g€s

 उपमंत्री  इया०  faa) : ;  २६.५  लाख  रुपये
 ।

 इसमें  श्र
 मिंक  कल्याण  शिल्पकार  प्रशिक्षण  तथा  जन  शक्ति  कौर  रोजगार

 सेवा  की  व्यवस्था  सम्मिलित  है  ।

 आन्द्र  प्रदेश में  उतरवा  उद्योग

 व०  कृष्ण  राव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  are  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  REGO  में  हथकरघा  उपकर  निधि  से

 कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई  है  तथा  कितनी  देने  का  विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  राज्य  योजना  तथा  इस  मंत्रालय  क

 प्रतिनिधियों  के  बीच  हुई  बैठक  में  यह  अस्थायी  रूप  से  तय  कर  लिया  गया  है  कि  वर्ष  LEK 0-| 2

 में  हथ  करघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  ae  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता  अघिक  से  झ्रघिक  cw °  oo

 लाख  रुपये  के  रूप  में
 ३३.

 ०६
 लाख

 रुपयें  तथा  अनुदान  के  रूप में  ५३.९१  लाख

 दी  जा  सकेगी  ।

 are  was  में  श्रौयोगिक  बस्तियां

 1१६१४  श्री  स०  Fo  कृष्ण राव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  FIT

 करेंगे  कि  ote  प्रदेश  में  विभिन्न  प्रौद्योगिक  बस्तियों  के  संबंध  में  इस  बीच  arta  प्रगति  हुई

 है  तथा  उनका  विकास  किन-किन  अ्रवस्थाशं  में  है
 ?

 उद्योग
 मंत्री  मतुभाई  विवरण  सं  लग्न  किया  जाता है  ।

 विवरण

 st  प्रदेश  में  प्रौद्योगिक  बस्तियों  के  संबंध  में  की  गई  प्रगति  का  ब्योरा इस  प्रकार  हैं
 :--

 श  सनातन गर  में  alana  बस्ती

 ३३  शेड  पूरे  हो  चके  हैं  at  उनमें  ३०  नियत कर  दिये  गये  हैं  तथा  उन  पर
 कब्जा  कर  लिया

 या है  ।  ३  शेड  विभागीय  एककों  के  लिये  रख  लिये गये  हैं  ।  Qo  asi  में  काम  प्रारम्भ

 हो  गया  है  प्रौढ़  २६  कौर  शेड  बनाये  जा  रहे  उनमें से  १२  की  नींव  पड़  चुकी
 २  शेडों

 की  छतों  के  श्राघार  बन  गये  हैं  तथा  १२  शेडों  की  छतें  भी  पाट  दी  गई  हैं
 ।  २५  शेडों  में  बिजली  का

 प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  कौर  पानी  का  प्रबन्ध  सभी  ३३  शोलों  में  कर  दिया  गया  है
 ८  एककों  में

 ER  लाख  रुपये  के  उत्पादन  की  सुचना  मिली  इस  बस्ती  में  लगभग  २५०  व्यक्ति
 काम  में  लगे

 ध
 हुये हैं  ।

 २.  विजयवाड़ा  में  श्रौद्योगिक  बस्ती

 १८  शेड  बन  गये  हैं  तथा  दे  दिये  मये  है  |  ११  गर  कब्जा  किया  जा  चुका  है  तथा  ३ में  काम

 दारू हो  गया  ब्या  बन  रहे  हैं  तथा  उनमें  से  दो  को  नींव  पड़  चुकी  झोर  अरन्य
 २

 के  स्तम्भ  बनाये  जा  चुके  हैं  ।  १५  दोनों  में  बिजली  का  प्रबन्ध  किया  जा  चुका  ३  एकचोबे मे

 e088
 उपक  के  दलन  को  समाचार  aT  e1  a4

 एकक

 में

 ५२  व्यक्ति लगे  हुये  हैं
 ।

 +a  अंग्रेजी में



 ११  १८८२  लिखित  उत्तर  C2K9

 विशाखापटनम  में  alate  बस्ती

 २७  शेड  बन  चुके  हैं  तथा  प्राचार्य  रूप  से  दिये  जा  चुके  हैं
 ।  उनमें  से  १०  पर  कब्जा  किया

 जा  चुका  है  प्रौढ़  एक  में  काम  शुरू  हो  गया  है
 ।  ४

 शेड
 और बन

 बन  रहे  हैं
 ग्रोवर  उन  में  २  की

 बन  चुकी  हैं  कौर  भ्रमण  दो  शेडों  को  छत्तों  के  झ्राधार  बन  गये  १३ शेडो ंमें
 बिजली

 का
 प्रबन्ध

 कर दिया गया  है  तथा  २७  घोड़ों  में  पानी  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है
 |

 सालको  औद्योगिक  बस्ती

 वि
 २४  शेड  बन  चुके  हैं  तया  १४  दिये  जा  चुक ेहैं

 ।  ८
 पर  कब्जा  किया

 जा  चुका है
 कौर  २  एककों

 में  के  पांच  शेडों  में  काम  शुरू  हो  गया  है  ।  १४  set  में  बिजली  पानी
 का  मान्य  कर  दिया  गया  है

 इन  दो  औद्योगिक  एककों  जो  ५  शेड  घेरे  हुये  मासिक  उत्पादन  २०,३००  रुपये  का  है

 इनमें
 ४७

 व्यक्ति  काम  में  लगे  हुये  हैं
 ।

 ४.  नन्दलाल  म  औद्योगिक  बस्ती

 १०  शेड  बन  चुके  हैं  प्रौढ़  उनमें  से
 ७  अस्थायी रूप  से  दिये  जा  चुके

 ६.  वारंगल  a  औद्योगिक  बस्ती

 भारत  सरकार  ने  अभी  तक  इस  बस्ती  को  मंजूर  नहीं  किया है  ।  यह  खबर  मिली

 है  कि  इसमें  १६  शेड  बन  चुके  हैं  तथा  mera  रूप  से  दिये  जा  चुके हैं
 ।  ६  शेड  प्रौढ़  बन  रहे

 दो
 की  नावें पड़  चुकी  हैं  त्या  शब  चार  के  स्तम्भ  बनाये  जा  चुके  हैं  ।

 कच्छ  कौर  सौराष्ट्र  में
 नमक  के  कारखाने

 1१६१६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री Le  PX F के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  २५६  के  उत्तर  के  संबंध
 में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कच्छ  तथा  सौराष्ट्र  में  नमक  के  कारखानों  को  हुई  हानि
 को

 क्या  इस  बीच  ग्रनुमान
 लगा  लिया  गया  है  तथा  उन्हें  ऋण  तथा  अनुदान  के  रूप  में  सहायता  दी  गई  शरीर

 यदि  तो  किन-किन.कारखानों  से  कितनी-कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 pratt  मंत्री  मनु भाई  :  कौर  कच्छ  तथा  सौराष्ट्र  में  नमक  के

 कारखानों  को  हुई  हानि  का  अनुमान  लगा  लिया  गया  यह  निश्चय किया  गया  है  कि  हानि  की

 मात्रा  को  तथा  उनकी  श्रमिक  स्थिति  को  देखते  sa  उन्हें  कोई
 सहायता नहीं

 दी  जानी  चाहिए  ।

 हंगरी के  साथ  व्यापार

 1१६१७  श्री राम  कृष्ण  गुप्त  कया  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  २४  १९५६ के
 अतारांकित

 प्रशन  संख्या

 ४४८

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  भारत  हंगरी  के  बीच  व्यापार करार  के  शिष्टाचार  पर  हस्ताक्षर

 करने
 के

 बाद  उस  देश  के  साथ  व्यापार  के  बारे  में  gq  मान  लगाया  है  14.0

 Pye  अंग्रेजी  में



 अ  १५८  लिखित  उत्तर  गुरुवार  ३१  REKo

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 तथा
 उद्योग  उप मंत्रो  सतोश

 :  कौर  १९५८  के
 उत्तरा

 में  जितना  व्यापार
 हु  प्रा  वह  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि में  हुये

 व्यापार  के  मुकाबले  प्रतीक  था  ।

 तेल  तथा  तिलहन  का  निर्यात

 sa
 राम  कृष्ण  गप्त

 1१६१८.
 Lat

 पाँ गर फर  :

 क्या  वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  R9  PEXE  के  ग्र तारांकित  we  ६०४  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि  वनस्पति  तिलहन तथा  खली  के  निर्यात के  लिये

 छुक
 केन्द्रीय  संगठन  बनाने  का  प्रश्न  किस  ग्र वस् था  में  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा है

 पानी  मे  फैलाने  योग्य  डी०  डी०  ZYo

 1१६१८.  श्री  प्र  जाके  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  रसायन  पुना  द्वारा  किये  गये  अनुसंधान  के  परिणामस्वरूप

 ort  में  फैलाने  योग्य  तथा  के  रूप  में  डी  ०  डी ०  टी  ०  का  वाणिज्यिक स्तर  पर  उत्पादन  आरम्भ

 किया  जा  सकता

 ऐसा  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कितने
 घन

 की  आवश्यकता

 क्या  देश  में  इस  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  के  हेतु  कोई  प्रार्थना-पत्र मिला
 अथवा

 सरकार  इस  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  11 )
 :  जी  हां  ।  भारतीय  चिकित्सा  श्रतुसंघान

 नई  दिल्ली  की  सहायता  प्राप्त  श्रनुसंघान  योजना  के  arta  राष्ट्रीय  रसायन  पूना  ने

 तेल से  बने  पेस्ट  के  रूप  में  पानी  में  फलाने  योग्य  डी०
 डी०  to  तैयार करने  की  एक

 प्रक्रिया

 सैयार  की  है  श्र  ag  भारतीय  पेटेंट  संख्या  ५६७१६  के  श्रन्तगंत  जाती  है
 ।

 राष्ट्रीय  रसायन  पुना  के  कथनानुसार  ६०  प्रतिशत  टेक्निकल  डी०
 डी

 ०

 टी० से  युक्त  २५०  पाउंड  Ho
 डी०

 टी
 ०

 का  पेस्ट  प्रतिदिन  तैयार  करने  क्षमता  वाले  कारखाने

 ql  लगभग  १४,०००  रपये  की  लागत  |

 यह  प्रक्रिया  राष्ट्रीय  श्रनूसंवान  विकास  इसके  वाणिज्यिक  आधार पर

 उत्पादन  के  लिए  दे  दिया  गया  है  ।  इस  समय  इस  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  आरम्भ  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  राष्ट्रीय  अनुसन्धान
 विकास

 निगम  को  mit  तक  गर  सरकारी  क्षेत्र  से

 लाइसेंस  के  लिये  कोई  आवेदनपत्र
 नहीं  मिला



 है१  १८८२  लिखित  उत्तर  CWE

 नोम का  तेल

 1१६२०.  श्री  प्र०  Ho  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  रसायन  पूना  में  हुए  अ्तुसघान  के  परिणामस्वरूप  शुद्ध

 किये  गये  नीम  के  तेल  का  उत्पादन  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  किया  जा  सकता

 इसके  उत्पादन  के  हेतु  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिए  कितने  धन  की  श्रावद्यकता

 कौर

 देश  में  इसके  उत्पादन  के  लिए  क्या  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  हेतु  कोई  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त

 हुमा  है  अथवा  क्या  सरकार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  सुनाई  :
 श्रीमान  ।  देसी  प्रक्रिया

 कई  पेटेंटों के

 अन्तरगत  art है

 यह  भ्रनुमान  है
 कि  प्रति

 दिन  लगभग १५  टन
 तेल  शुद्ध करने

 का
 कारखाना  लगभग

 २  लाख  रुपये  में  स्थापित  हो  सकता है  ।

 इसके  बनाने  के  लिए  कोई  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुर  है  न  शुद्ध  किये  हुए  तेल

 को  सरकारी  क्षेत्र  में  बनाने  का  विचार  है  ।

 कार्ियोएक्टिव  ग्लाइकोसाइड्स  sia  डिगीटालिसਂ

 1१६२१.  श्री  प्र०  के०  देव  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 हृदय  के  रोगों  में  लाभदायक  ग्लाइकोसाइड्स  फ्रॉम  डिगीटालिसਂ

 के  अन्तर्गत  खाने  वाली  कितनी  औषधियाँ  वर्ष  PEYG-NE  we  2EYE-Fo  में  ae  तक  बाहर

 मंगाई  गईं  तथा  उन  पर॑  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 क्या  केन्द्रीय  state  श्रनुसन्घान  लखनऊ  में  किये  गये  अनुसंधान  के
 स्वरूप  देश  में  इन  औषधियों  का

 उत्पादन  वाणिज्यिक पैमाने  पर  किया  ला  सकता

 (77)
 उनके  उत्पादन  के  लिए  उद्योग  की  स्थापना  में  कितना  धन  श्र

 देश  में  इनके  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस-प्राप्त  करने
 के  हेतु  कोई  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त

 gate
 कया  सरकार  इनका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती

 ८...
 है  ?

 मल  ait में
 *  Cardioactive

 elyerctes
 from  Digitalis.
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 मंत्री  मदुराई  :  से  ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम

 पों  के
 डिगीटालिसਂ

 के  श्रन्तगंत जाने  वाली  कुछ  a

 2eye- ye i

 और  PEXE  (WIA

 नवम्बर  में  किये  गये  mart  के  आंकड़े  नीचे  दिये  जाते हैं
 ————

 REUG—KE  PEXE—KOo

 एट  ee  ts

 श्रलकालायड्स  ग्राफ  डिगीटालिस  मात्रा  ४६५८  पौंड

 ‘Alkaloids  of  Digitalis  मलय  ११,०००  रुपय

 डेटलाइन--जमाने  तथा  उससे  बनी

 ग्रौषधियां  मूल्य  29,00  रुपये

 डिगीटेलिन  नाटिराल्ले  ‘Digitalin

 natiralle’  पौर  उससे  बनी

 औषधियां  मलय  ३,०००  रुपय  €,०००  रुपये

 पिक्चर  arn  डिगेटेलिन  ‘Tincture

 of  Digatnulin’  on  3,000  रुपय

 डिगोम्जीन  ‘Digoxin  मलय  €  २,०००  रुपये  WPl,000  रुपये

 A णणाायनयतयतययएयजएशत

 केन्द्रीय  औषधि  wader  लखनऊ ने  ग्लाइकोसाइड्स  श्रॉफ

 चालीस  तैयार  करने  की  एक  प्रक्रिया  निकाली  है  जो  भारतीय  पेशेन्ट  के  ह  है  ।  की  गई

 जांच  के  आघार  पर  विकास  कार्य  किया  जा  रहा  है  कौर  काम  पुरे  होने  पर  ही  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि  क्या  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  देश  में  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।  उसी  अवस्था में  यह  बताया

 जा  सकेगा  कि  कितना  घन  व्यय  होगा  ।

 उनके  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  यह  विचार  है  कि  सोवियत

 सहयोग  से  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रति  ay  १००  किलोग्राम  अप  डिगीटालिसਂ  बनाया

 जोय  |

 क्लोरिन  ata  तारपीन  का  तेल

 1१६२२.  थी  प्र०  फे०  देव  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ag  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 वर्ष  PEXS-HE  LEXE-Go  में  भारत में  क्लोरीन  युक्त  तारपीन का  कितना

 तेल  बाहर  से  मंगाया  गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई

 देश  में  यह  किस  काम  में  लाया  जाता

 क्षेत्रीय  ग्रनुसंघान  हैदराबाद  में  किये  गये  श्रनुसंघान  के  परिणामस्वरूप

 क्या  ay  में  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  कलो  रीन  युक्त  तारपीन  के  तेल  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 इसके  उत्पादन  के  लिए  उद्योग  की  स्थापना  करने  में  कितना  धन

 देश  में  इसके  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  हेतु  क्या  कोई  प्रार्थनापत्र

 er
 प्राप्त  ड्रा  दै  अथवा  सरकार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है

 ?

 ne

 मूल  wait  में
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 उधोग  मंत्री  सुनाई  तारपीन  के  बारे  में  जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  ——

 आयातित  मात्रा  मलय

 विवरण  लाटा

 PEYT—KES  PEXE—HO  PEYS—KE  REXE—Ko

 )  )

 EY  नागा  बलन नानक नन  0.0 201.0  AP

 रुपय  रुपय

 खनिज  तारपीन  2,€Y,000  १,३  २,०००  20,9V,000  ११  द् 0०  000

 के  तेल  के  स्थान  पर

 पदार्थ  हैंडसेटों  में )

 तारपीन  के  तेल  की  स्प्रिट  29, FRO  20, 29¥  2X, Eo 0086

 प ी
 का

 तेल  गानों  मे ं)
 —

 इसका  प्रयोग  कीटाणुनाशक के  रूप  में  किया  जाता है  ।

 जो  क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैदराबाद  में  क्लोरीन  युक्त  तारपीन  का  तेल

 बनाने  की  प्रक्रिया  निकाली  गई  है  कौर  भारतीय  Teer  संख्या  ५२३३८  के  rang  जाती  है  |

 क्षेत्रीय  ग्रतुसंबान  हैदराबाद  के  श्रतुसार  एक  संयंत्र  की  कुल  पूंजीगत
 लागत  गूंजी  को  मिलाकर  ,  जिसमें  प्रति  दिन  REE  क्लोरीन  युक्त  तारपीन  के  तेल  का

 उत्पादन  हो  लगभग  ३६,०००  रुपये  जायेगी |

 ब  प्रक्रिया  के  भ्रन्तर्गत  क्लोरीन  युक्त  तारपीन  का  तेल  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  के

 लिए  राष्ट्रीय  झतुसंघान  विकास  निगम  को  अभी  तक  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  सरकारी

 क्षेत्र  में  इसका  उत्पादन  करने  का  wal  कोई  विचार  नहीं है  ।

 तरल  रबड़

 1१६२३.  श्री  प्र०  Bo  देव  :
 क्या

 वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  PERS-VE  शर  ad  PEYE-Go  में  भारत  में  कितना  तरल  रबड़  बाहर  से

 मंगाया  गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 देश  में  यह  किस  काम  में  लाया  जाता

 क्या  राष्ट्रीय  रसायन  पुना  में  किये  गये  अनुसंधान  के  परिणामस्वरूप

 देश  में  वाणिज्यिक  आधार  पर  तरल  रबड़  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 इसके  निर्माण  के  लिए  उद्योग  की  स्थापना  में  कितना  धन  wh

 क्या  देश  में  इसके  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  हेतु  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त

 हुमा  है  अथवा  क्या  सरकार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 वियोग  मंत्रो  सुनाई  :  क्योंकि  इस  को  व्यापार  वर्गीकरण  में  spent  नहीं
 दिखाया  इसके  ग्रा यात  के  हराकर  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 तरल  रबड़  अभी  हाल  में  बनाया  गया  है  यह  किस  काम  में  लाया  जा  सकता

 इस  पर  wat  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  तथापि यह  प्रिन्टर  रोलरों  तथा  लचीले  बड़े  सांचों  आदि  के

 बनाने  के  काम  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  रसायन
 पुना  में

 निकाली  गई  प्रक्रिया  का  ठेका  १४  वर्ष

 की  अवधि  के  लिये
 मैसेज  स्वास्तिक रबड़  प्रोडक्ट्स  पुना  को  उसका  वाणिज्यिक  स्तर

 पर  लाभ  उठाने  के  लिये  इस  rex  पर  दे  दिया  गया  है  कि  केवल  वे  ही  इसका  लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे  ।

 फर्म ने  अभी  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  किया  है  ।

 के  संचालक  इस  बात  का  झ  लगा  रहे  हं
 कि

 कितना  धन  श्रावक होगा
 ।

 मोटे  तौर  पर  प्रति  दिन  ५००  पौंड  तरल  रबड़  का  उत्पादन करने  के  लिये  ooo  रुपये  की  पूजी

 तथा  तीन  महीने  के  पर  ५०,०००  रुपये  से  ८०,०००  रुपये  तक  पूजी  की

 श्रावस्यकता  होगी  |

 कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  नहीं  न्  है  कौर  न  सरकार  इस  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र
 में

 कराना  चाहती  है  ।

 हिमाचल  san  में  औद्योगिक  कर्मचारी

 १६२४,
 fa}  पदम  देख

 थी  भवत  दीवान  :

 नया  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  sare  के  लिये

 प्राप्त  औद्योगिक  श्रावास  योजना  के  अ्रन्तर्गत  कोई  व्यवस्था  की  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 \
 श्रीवास  कार  पंद्रह  मंत्री  क०्च०  :  सहायता

 प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास  योजना  से  लाभ  पाने  योग्य  प्रौद्योगिक|कामगरों  के
 लिये  सरकार

 द्वारा
 मकान

 बनाने  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  ३  ६०  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  |  परन्तु  हिमाचल

 प्रदेश  प्रशासन  ने  यह  रकम  छोड़  दी  क्योंकि  उनका  विचार  है  कि  इस  प्रगति  में  उस  राज्य  क्षेत्र में

 इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  हिमाचल  प्रदेश  में  मालिकों  को  भी  मज़दूरों  के  लिये  मकान  बनाने

 क्षे  लिये  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  है  ।  केवल  एक  फैक्टरी  ऐसी  जिसे  इस  योजना के  श्रन्तगंत

 सहायता  मिल  सकती  है  पौर  वह  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  मकान  बनाने  का  काम  शुरू  करने  की

 इच्छुक  नहीं है
 ।

 बम्बई  में  लघु  हथकरघा  उद्योग

 11६२४.  श्री  पांगरकर  कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १९४५६  में  बम्बई  में  सहकारिता  के  आधार  पर  जिलेवार  कितने  लघु  हथकरघा

 उद्योग  चालू  किये  गये  ;  शौर

 म्रंग्रे जी  में
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 इन  उद्योगों  के  विकाल  के  लिये  लगा  तथा  अनत दानी  के  रूप  में  कुल  कितनी  धार ा  fF

 स्वीकार  को  गई १1६  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है

 पटल  पर  रखी  जायेंगी

 PEXE-Go  के  लिये  5,59,€00  को  अन तन दान  SAD  rm  fear  गया  हैं  }  ws

 १०,६६,१००  रुपये  यथासमय  मंजर  किये  जायेंगे  ।  कोई  ऋण  मंजर  नहीं  किया  गया  क्यों कि  REXG-

 ५९  में  वास्तविक  आवश्यकता  से  लग  अधिक  मंजर  कर  दिया  गया  था  ;  अधिक  धन  दे  दिय

 गया  था  वह  चाल  ष  में  देय  घन  में  लगा  दिया  गया  |

 व्यास  नदी  के  तास  मं  वचन-उद्योग

 १६२६.  श्री  पद्म देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  १३  geve H arerf aa के  तारों  ह  वतः

 प्रदर  संख्या  २३२ क े;  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यास  नदी  के  तास  में  वत-उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  बारे  में  इस  बीच  कोई  निर्णय

 र

 या

 गया

 है

 ए

 यदि  तो  यह यह  काम  कब  तक  प्रारम्भ  होगा ;  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रो  मदुराई  «  अखबारों  कागज़  का  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिये  वन्य  साधन  पर्याप्त  नहीं  ।  वन्य  उत्पादनों  पर  आाधारित  wea  जेसे

 टरपनटाइन  arf  स्थापित  हो  गय  हैं  कौर  विभिन्न  फर्मों  द्वारा  स्थापित  किये  जाते  रहेंगे  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  कुटीर  उद्योग

 1१६२७.  श्री  दलजोत  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 RENE-Fo  के
 दौरान  हिमाचल प्रदेश  में  कुटीर  उद्योगों  के  विकास के  हेतु  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी  कौर

 )  किन  उद्योगों  का  विकास  किया  जा  रहा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  हिमाचल  प्रदेश  में  कुटीर  घौर  छोटे  उद्योगों  के

 विकास  के  लिये  RRR  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  १०
 *

 ९१  लाख  रुपये  के  इस  के  अ्रतिरिक्त ह क

 लाख  रुपये  की  सहायता  2EYE-go  में  हिमाचल  प्रदेश  में  खादी  शौर  ग्रामोद्योग के  विकास  के  लिये
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  निम्न  उद्योगों  का  विकास  किया  जा  रहा  है
 १.  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 र  परम्परागत  खादी TRE

 eee
 मल  सरकोजी  में
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 अम्बर  खादी

 अनाज  रोक  दालों  का  प्रोसेसिंग

 ग्राम  तेल

 प्राम  चमड़ा

 गड़  तथा  खंडसारी

 हाथ  का  बनाया  कागज

 मधुमक्खी  पालन

 मिट्टी  के  ada  बनाना

 छोडे  fart  के  उद्योग

 हौजरी  बनियान  इरादी  का

 २.  लकड़ी  का  काम  करने  का  उद्योग

 रे  लोहारगीरी  कौर  बर्तन  बनाना

 है  ड  लकड़ी  पक्की  करना

 थ्रू  सिलाई

 द  चमड़ा  कमाना

 दस्तकारों  :

 १.  टोकरियां  wit  बांस  का  सामान  आदि  बनाना

 २.  हाथ  की  छपाई

 ३.  चमड़े  को  कढाई

 रेशम  के  कीड़े  पालने  का  उद्योग

 ५.  हथकरघा

 पंजाब  के  पहाड़ी  इलाकों  का  विकास

 (  थी  हेम  राज

 1१६२८.  थी  भक्त  ईदगाह

 श्री  दलजीत  fag  :

 क्या  योजना  मंत्री  १४५  १९५६  के  पता  रोहित  प्रश्न  संख्या  १४८७  कौर  १२

 Veto  के  तारांकित  प्रत  संख्या
 €  १  के  उत्तरों  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  पूंजी  पहाड़ियों  के  बारे  में  योजना  श्रापों  के  परामर्श  का  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हो  चुका  है  ;  शौर

 यदि  तो  बया  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 पु मूल  सं प्रे जनो  में



 प  4
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 fats  उपमंत्री  इया०  ना  हां  ।

 प्रतिवेदन  गोपनीय  इसलिये  इसे  जनहित  में  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  जा

 ॥

 इजराइल  फे  साथ  व्यापार

 1१६२६.  श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 तारें  की

 कृपा  करेंगे

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  हमारा  इजराइल  के  साथ  कुछ  व्यापार  नहीं  है  ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;.  शर

 उस  देश  को  हमारा  निर्यात  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  हा ं।

 तथा  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  का  क्षेत्र  निश्चय  ही  अत्यधिक  सीमित

 है  शर  कोई  विशेष  कार्रवाई  करने  का  न  तो  विचार  किया  गया  है  कौर  न  ही  करने  की  झावश्यकता

 है  ।

 कटक  में  औद्योगिक  बस्ती

 1१६३०.  श्री  चिन्तामणि  afta  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९५६

 के  भ्र तारांकित seat  संख्या  ५८४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंटक  की  औद्योगिक  बस्ती  में  स्थापित  किन  उद्योगों  ने  अब  तक  भण्डार  क्रय

 क्रम  के  भ्रन्तगंत  संभरण  महानिदेशक  को  अरपना  माल  दिया  है  ;

 अब  तक  कितनी  लागत  का  माल  भेजा  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :  तथा  कटक  की  औद्योगिक  बस्ती में

 स्थापित  मैसेज  नापाक  बैटरी  मैतुफक्चारिंग  कम्पनी  शौर  द  मधुसूदन  केमिकल  इंडस्ट्री  के  नाम

 शअ्रनुमोदित  संभरण कर्ता  के  रूप  में  संभरण  तथा  निपटान  महानिदेशक  के  पास  पंजीबद्ध किये  गये  हैं

 किन्तु  seit  उन्हों  ने  ग्रसना  माल  नहीं  भेजा  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  कब्जे  में  सरकार  द्वारा  बनाई  सम्पत्ति  का  विनियमन

 करेंगे  कि  :

 १६३१.  श्री हेम  कया  पुनर्वास  झल्पसंश्यक-का्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  पुनर्वास  मंत्रालय  की  सरकारी  नीति  के  श्रन्तगंत  जो  अधिक  उदार  बनाई

 ३१
 १९५७

 से  पूर्वे  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कब्जे  में  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  सम्पत्ति

 का  विनियमन कर  रही  कौर

 यदि  तो  oa  तक  विनियमित  सम्पत्ति  में  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी  है  और  वे  किन

 ee
 बस्तियों  में  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  के  द्वारा  विनियमन  के  लिए  कितनी  सम्पत्ति

 ची  है

 faa  अंग्रेजी  में

 94  (AI)
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 प्रवास  उपमंत्री  Jo  कह
 हां

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।

 सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड

 1१६२२  श्री  न०  To  मुनि स्वामी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 fared  फर्टिलाइजर एण्ड  केमिकल्स
 लि०  ने  PEYNG-YE  PEXE-Ko

 में  कितना  लाभ  कमाया

 फैक्टरी  से  निकलते  समय  उकेरा  की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  क्या

 किन  दामों  पर  यह  कृषकों  को  दिया  गया  था
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  PEXS-KE  में
 जो  लाभ

 विनियोजन लेखा  में  डाला  गया  वहू  QUE, LE, 253 CIT A I रुपये  था  ।  RENE-Fo F F
 के

 लेखे  श्रमी

 बन्द  करने  भ्रत्तिम  रूप  से  तेयार  करने  है  ।

 सुन्दरी  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  लि०  द्वारा  तैयार  भ्र मोनि यम  सल्फेट  का

 फैक्टरी  से  निकलते  समय  का  मलय  PEYG-YE  में  २९०  रुपये  प्रति  टन  था  ।

 अमोनिया का  देशी  या  आयात किया  समूचे  देश  में  एकरूप  दामों  पर

 उवंरक  गुज  द्वारा  वितरित  किया  जाता है
 ।  ३५०  रुपये  प्रति  टन  पुंज  मूल्य

 में  वितरकों
 का

 ३०  रुपय

 का  लाभ  मिलाने  के  पश्चात  ३८०  रुपये  प्रति  टन  पर  उर्वरक  कृषकों को  दिया  गया  था  ।

 मानव  अधिकार  आयोग

 1१६२३.  श्री  दीवाने  ठप्पा  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 धार्मिक  भेदभाव  सम्बन्धी  मानव  अधिकार  आयोग  के  उप-ग्रहयोग  जिस  में  एक

 भारतीय  मानव  अधिकार  आयोग  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया
 कौर

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  के  सब  नियमों  ate  सिद्धान्तों  का  प्रनुमोदन

 कर  दिया है  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कायं  मंत्री  जवाहरलाल  at

 धार्मिक  अ्रधिकारों  शर  रिवाजों  के  मामले  में  भेदभाव  के  बारे  में  प्रतिवेदन डा०  ए०  कृष्ण स्वामी

 द्वारा  तयार  किया  गया  था  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  मानव  अधिकार  के  १६वें  सत्र  जो

 २९  १९६०  को  जेनेवा  में  est  विचार  होना  था  ।  इस  विषय  में  मानव  अधिकार

 आयोग  की  कार्रवाई  तक  भारत  सरकार  को  उपलब्ध  नहीं  की  गई  है  ।  इसलिए यह  मालूम

 नहीं  हुमा  है  कि  आयोग  ने  क्या  निर्णय  किये  है  ।

 भारत  सरकार  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुतकर्ता  के  सामान्य  दृष्टिकोण  जो  उनके  प्रतिवेदन  में

 प्रकट  सहमत  किन्तु  इस  प्रतिवेदन  के  नियमों  तौर  सिद्धान्तों  के  बारे  में  apt  तक  कोई  afar

 निर्णय  नहीं  किया  गया  ct  cm  agen  peste

 मल  प्रंग्रेज़ी
 में
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 हथकरघा के  कपड़े  का  निर्यात

 1९६२४.  रखना  सिंह  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  इस  ag  विदेशी  बाजारों  विशेषकर  अफ़्रीकी  एशियाई  देशों  में  हथकरघा  कपड़े  का  विक्रय

 बढ़ाने  के  लिए  कितने  शिष्टमण्डल  भेजे  जा  रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  पूर्वी  site  पश्चिमी  श्रमिक  देशों
 को  एक  शिष्टमंडल

 शीघ्र  ही  भेजा  जायेगा  ।  लंका  को  भी  एक  दिष्टमण्डल  भेजने  का  प्रस्ताव  किन्तु  इस  समय  वह

 स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग

 १६३४५.  mo
 मु०

 तारिक
 :  क्या  arr  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  डिवीजनों  ate  सब  डिवीजनों  में  स्थायी

 पदों  पर  विभिन्न  श्रेणियों  के  कितने  अफसर  स्थायी  बनाये  गये

 उनके  वेतन-क्रम  क्या  ak

 स्थायी  पदों  पर  उनके  स्थायीकरण  के  लिए  aor  नियम  है
 ?

 शर  संभरण  मंत्री  कठ  च०
 से  (7)

 सभा

 पटल  पर  विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  32]

 संबंधी  पुस्तक  :

 श्री  नेक  राम  ait  :

 1१६३६.
 श्री  इकजोत  लाल  मल्होत्रा  :

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  यह  तथ्य  विदित  है  कि  उज़बेकिस्तान  विज्ञान  भ्रकादमी  ने  काश्मीर

 के  सम्बन्ध  में  एक  पुस्तक  प्रकाशित  करना  स्वीकार  कर  लिया

 क्या  अ्रकादमी  ने  भारत  सरकार  से  पुस्तक  के  लिए  कोई  मूल  तथ्यों  की  मांग की

 क्या  अ्रकादमी  का  कोई  अनुसंधान  कार्यकर्ता  काइमीर  या  भारत  के  किसी  अन्य  भाग  में
 शौर

 यदि  तो  ae  कब

 जिशान  मंत्रो  तथा
 जे  दैनिक-कार्य  मंत्री

 जवाहरलाल  नेहरू  )
 सरकार

 ने

 इस  विषय  में  एक  समाचार  देखा

 तथा
 सरकार

 को
 मालूम  नहीं  ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 a  ए्पजएअअवअव्ल्््«  लट

 मिल  प्रंप्रेज़ो  में
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 अल्प  राय  वर्ग  के  लिय  गह  निर्माण  यो  जना

 1१६३७.  श्री  वाजपेयी  :  कया  श्रीवास  शौर
 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अल्प  प्राय  वर्ग  के  लिए  गृह  निर्माण  योजना  के  श्रन्तर्गंत  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  राज्य

 क्षेत्रों  में  तीसरे  पक्षों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  चक्रवृद्धि  ब्याज  दर  लगाई  जाती

 यदि  तो  बन्धक-पत्र  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कयों  नहीं  लिखी

 क्या  इस  विषय  में  ऋण  लेने  वालों  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुमा
 शौर

 उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  क०  चल  :  हां  ।

 अल्प  are  वर्ग  के  लिये  गृह  निर्माण  योजना  के  संघ  राज्य-क्षेत्रों  श्र  केन्द्र

 द्वारा  प्रशासित  ser  क्षेत्रों  ऋण  लेने  वालों  को  जो  बंधक  पत्र  भरना  पड़ता  है  उसमें  यह  लिखा

 होता  है  कि  ऋण  की  ब्याज  समेत  झ्र दाय गी  उल्लिखित  पर मानित  किस्तों  में  की  जायेगी
 ।

 समानित  किस्तਂ  शब्द  भली  भांति  समझे  जाते  है  कौर  इन  में  यह  होता  है  कि  अदायगी

 की  ative  किस्त  पहले  ब्याज  की  तरफ  लगाई  जाती  है  कौर  शेष  मूलधन  की  आर
 |

 श्रम्यावेदकों  को  बता  दिया  गया  है  कि  बन्धक-पत्र  के  निबंधन  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं

 werent  के  लिए  कोई  कारण  नहीं  है  |

 सरकार  द्वारा  बनाये  गय  क्वार्टरों  की  नीलामी

 1१६३८.  शो  शिवदत्त  उपाध्याय :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंस्यक-कार्यें मंत्री  यह  बताये

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रेम  नगर  देहरादून  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  कितने

 क्वार्टरों  की  नीलामी  की  जा  चुकी

 निलामी  में  कितने  क्वार्टरों  का  स्वामित्व  खरीदने  वालों  के  पक्ष  में  बदला  जा

 यदि  उपरोक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  [1 (०  €६.

 (@)  कोई  नहीं
 ।

 सम्पत्तियों  की  लाइन  प्लान  हस्तांतरण  पत्रों  के  साथ  लगानी  पड़ती  है  ।  ये  तैयार

 की  जा  रही  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हथकरघा  उद्योग

 1१६३६.  श्री  तंगामणि  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हथकरघा  उद्योग  की  स्थिति के  बारे  में

 मद्रास
 राज्य  ा

 बुनकर  सहकारी  समिति  fro  से  ज्ञापन  प्राप्त
 हुआ

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यदि  at,  तो  सरकार  ने  क्या  उत्तर  दिया

 क्या  सरकार  ने  अगली  योजना  की  रूपरेखा  तैयार  करने  के  लिए  कोई  कार्रवाई  की  है
 ?

 मंत्री  कान तगो

 समिति  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  उनके  सुझाव  रख  लिये  गये  हैं

 at

 fama ba  कम्प  में  विस्थापित  व्यक्ति

 1१६४०.  श्री  हेम  ब्या  कया  पूर्ववत  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 दिल्ली  के  किलावे  कम्प  में  विस्थापित  व्यक्ति  पुर्णतया

 संतोषजनक स्थिति  में  रह  रहे

 यदि  तो  कम्प  में  हालात  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 उपमंत्री  Yo  ato
 :  से  किलावे बस्ती  की  सेवाएं

 १५  १९५६  को  दिल्ली  की  भूतपूर्व  नोटिफाइड  एरिया  कमिटी  को  दे  दी  गई
 थीं  ।

 बस्ती  में
 कुल्

 नागरिक  सुविधाएं  सुधारने  के  लिए  दिल्ली  नगरपालिका  निगम  को  ६,८१२,  १०३  रुपये की  रानी

 मंजूर की  गई  है  ।

 खानों  सुरक्षा  सम्बन्धी  सम्मेलन

 द्यूत पिल  ६. ०  ब०  fag राव  :  क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार 1१६४१.  श्री
 त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 खानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  सम्मेलन  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  कितनी  समिति

 बनाई गई  हें

 प्रत्येक  समिति  की  ara  की  आधुनिकतम  प्रगति  क्या  शर

 प्रतिवेदन  कब  प्राप्त  होने  की  संभावना  है
 ?

 par  उपमंत्री  ह. |  आबिद  छः  ;

 (@) var (7). तथा  १.  स्थायी  सुरक्षा  सलाहकार  समिति  की  बैठक  २९
 ,  है

 ६६०

 को  हुई  थी
 ।

 समिति  ने  प्रति  तीन  महीने  बाद  मिलने  का  निर्णय  किया  ।

 खान  प्रकाश  श्र  खान  योजनाओं  सम्बन्धी  प्राविधिक  समिति--जून

 EKO
 के  अन्त  तक  विभिन्न  स्तरों  सम्बन्धी  सिफ़ारिशों  अन्तिम  रूप  से  तैयार  होने

 की
 संभावना  है

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ३.  खान  श्रमिकों  में  थकान  सम्बन्धी  समिति--इस  की  सिफारिशें  कब  तक  प्राप्त

 इस  समय  इस  का  प्रनमार भ्छ्  लगाना  कठिन  है
 |

 ४,  सुरक्षा  सज्जा  समिति--इस  की  कार्रवाई  पूरी  होने  में  छः  महीने  से  धिक  समय
 की

 आवश्यकता थी

 4.  खानों  में  घूल  की  सदस्यों  सम्बन्धी  प्राविधिक  समिति--प्रयोगशाला  क्षेत्र  झर

 प्रयोग  कक्षों  में  विभिन्न  अन्वेषण  करने  के  लिये  अपनाये  जाने  वाले  कार्य  क्रम  की  रूपरेखा  तैयार  की

 जा  चुकी  है
 ।

 इस  के  अन्तरिम  प्रतिवेदन  समय  समय  पर  प्रस्तुत  किये  जायेंगे
 ।

 ६.  सुरक्षा  शिक्षा  और  प्रचार  सम्बन्धी  समिति--प्रतिवेदन कब  तक  प्राप्त इस  की

 तिथि  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जे फंक्टरी  श्रमिकों  की  श्राय  का  देशनांक

 1१६४२.  श्री  त०  ब०  विपुल  राव  :  क्या  श्रम  ग्रोवर  रोजगार  मंत्री  यह  ने  की  it

 कि

 क्या  वेतन  भुगतान  अधिनियम  में  कराने  वाले  फैक्टरी  श्रमिकों  की  वास्तविक  झाम  के

 दिनांक में  2eys at Tea A की  तुलना  में  PENS  में  गिरावट  करा  गई

 यदि  तो  PEXE  के  झांकने क्या  हैं

 वास्तविक  राय  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  क्या  कोई  कार्रवाई  की  जायेगी  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  कार्रवाई  की  जायेगी
 ?

 श्रम  उपमंत्री  झा बिंद  :  १९५९  सम्बन्धी  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 से  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 गोदा  को  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 श्री  चार
 :

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुम्बासा  ate  सिंगापुर  की  ब्रिटिश  श्र  a  यूरोपीय

 व्यापार  पहले  भारत  से  माल  का  rata  कर  के  शर  तब  sa  अन्य  स्थानों  से  उस  माल

 को  भेज  कर  गोवा  को  हमारे  निर्यात  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  का  उल्लंघन  करते  ;

 क्या  इस  प्रक्रिया  के  कारण  भारतीय  नाकाबन्दी  असफल  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  करना  चाहती  है  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  wea  आदि  से

 विभिन्न  फर्मों  द्वारा  गोझा  को  भारत  माल  के  पुनर्निर्माण  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  सरकार

 को
 नहीं  है

 ।
 जिन  पत्तनों  का  उल्लेख  किया  गया  वहां  पुननिर्माण  स्वतंत्रताप्रवेंक  किया

 जा  सकता  इसलिए  यह  निर्धारित  करना  कि  श्राया  ऐसा  मोल  भारत  स्थित  पुर्तगाली  बस्तियों

 में  जाता  कठिन है  ।

 तथा  प्रदान
 उत्पन्न  नहीं  होता

 ।

 yar  अंग्रेजी  में
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 हाथ-घड़ियों  का  आयात

 १६४४.  श्री  स०  ला०  FIT:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  सरकार  ने  ६  १९६० को  हाथ-घड़ियों के  आयात  पर  लगे  निबन्ध  शिथिल

 करने  के
 बारे

 में  जो  श्रादेश  जारी  किया  है  उस  के  बाद  भारत  में  कितने  मूल्य  की  हाथ-घड़ियों  के

 mara की  सम्भावना  है  ?

 लगभग  XY  लाख  रु०  की  ॥ वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )

 mare  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता

 1१६४५.  श्री इ०  मधुसुदन  राव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  श्रीनगर  प्रदेश  की  सरकार  ने  वित्तीय  वर्ष  PEXE-KO  में  योजना  परियोजनाओं के

 लिये  सहायता  में  करने  की  प्रार्थना  की  है

 यदि  तो  कया  वृद्धि  की  मंजरी  दे  दी  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 tatsaat  उपमंत्री  दया०  नं०  इस  प्रकार  की  कोई  विशिष्ट  प्रार्थना

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 पत्रकारों &  लिये  मकान

 १६४६.  श्रीमती  मिनीमाता  :  कया  श्रीवास  अर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्ली  के  पत्रकारों  के  समक्ष  श्री  भी  मकान
 की  समस्या है  ;

 सरकार  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  क्या  कर  रही  है  ;

 दिल्ली  में  कितन  पत्रकार  सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं
 ?

 ग्रा वास  शौर  संभरण  मंत्री  कण  Ao  :  से  दिल्ली  में  रहने

 वाले
 पत्रकारों  के  सम्मुख  श्रीवास  की  समस्या  बहुत  कुछ  वैसी  ही  जेसी  उन  के  समान

 राय-वर्गों

 के  अरन्य
 लोगों  के  सम्मुख  है  ;  विभिन्न  आवास  योजनाओं

 से
 वे  भी  लाभ  उठा  सकते  हैं

 ।

 इस  के  waar  सरकार  ने  सामान्य  समूह  में  से  ५४  निवास  स्थान  पत्रकारों  को  रहने  के

 लिये  दिये  हैं  ।

 सरकारी  दफ्तरों  में  प्रयोग  में  प्लान  वाला  स्टेशनरी  का  सामान

 at 1१६४७  को  राम  गरीब
 :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  सा  स्टेशनरी  का  सामान  अर्थात  डी
 ०  प्रो ०

 पेपर
 जो  तथा  स्टेशनरी

 कंट्रोलर
 दवारा  सरकारी  दफ्तरों

 को  प्रयोग  के  लिये
 दिया  जाता अ  Hr  rine

 म्रंग्रेजी  में
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 बाहर  से  मंगवाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  हूँ  कि  देश  में  ऐसे  सामान  का  उत्पादन  कम  होता  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  ह  कि  बहुत  सा  सजावट  का  अर्थात  पर्दों  का  के

 प्रयोग
 के

 लिये  कीमती  टेबल  ate  कुर्सियों  की  नदियां  सरकारी  दफ्तरों  द्वारा  विदेशों  में  बना

 हुआ  खरीदा  जाता  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विदेशी  माल  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध लगाने  देशी

 माल  को  खरीदने  के  बारे  में  कोई  area  जारी  किये  हैं  ?

 ब्रोकर  संभरण  मंत्री  कृ०  च  नहीं  ।  सब  स्टेशनरी

 जो  दैनिक  दफ्तरी  उपयोग  के  लिये  दिया  जाता  है  जिस  में  पेंसिल  विशेष  प्रकार  की  ड्राइंग

 पेंसिलों को  छोड़  कर  ,  डी  ०  तो ०  प्रौढ़  पेपर  वेट  देशी  होते  हैं  ।  टैक्निकल  श्र  ड्राइंग के  काम

 ante  के  लिय  केवल  कुछ  एक  aa  की  गई  वस्तुयें  दी  जाती  हैं
 ।

 इन  में
 भी

 ara  किया  गया  माल

 तभी  मंगवाया  ate  दिया  जाता  है  यदि  उस  के  स्थान  पर  कोई  उपयुक्त  देशी  माल  उपलब्ध
 न

 हो
 ॥

 देशी  कागज  शर  स्टेशनरी  उद्योग  प्रभी  विकसित  हो  रहा  है  और  ड्राइंग

 ae  के  काम  के  लिये  कुछ  वस्तु ग्र ों  का  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  तथापि  ag
 आयात

 बहुत  कम  होता  है  प्रौढ़  केवल  तभी  किया  जाता  है  जब  वह  माल  देश  में  तैयार  न  होता  हो  अथवा

 किसी  विशेष  टेक्निकल  काम  के  लिये  प्रावश्यक  न्यूनतम  मान्य  स्तर  से  नीचे  के  गुण  प्रकार  का  हो  |

 अपेक्षित  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  विभिन्न  मंत्रालयों  गों
 से  सुचना

 मिलने  के  उपरान्त  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  |

 सब  प्रकार  के  कपड़े  ata  तौलिये  शादी  की  खरीद  के  बारे  में  सरकारी

 दफ्तरों  को  ये  हिदायत  तें  दी  गई  हैं  कि  क्रय  केवल  खादी  का  किया  जायें  ।  यह  भी  किया

 गया है  कि  जब  खादी  उपलब्ध  न  तो  हथकरघा  का  कपड़ा  खरीदा  जाना  चाहिये  |

 विनय  नगर  में  पैदल  चलने  वाले  लोगों  फे  लिए  पुल

 1१६४८ शो
 रान  गरीब  :  क्या  श्रावित  शर  संभरगमंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  हें  कि  ईस्ट  विनय  नगर  को  विनय  नगर  के  साथ  मिलाने  वाले  नाले  के

 ऊपर  पैदल  चलने  वाले  लोगों  के  लिये  एक  छोटा  पुल  बनाया गया

 यदि  तो  इस  पुल  बनाने  पर  कितनी  लागत  बनाएं  ;

 क्या  इन  दो  बस्तियों  को  मिलाने  के  लिय  कई  स्थानों  पर  इस  नाले  के  ऊपर  पैदल  चलने

 वाले  लोगों  के  लिये  कई  ऐसे  छोटे  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  वेस्ट  विनय  नगर  को  मोती बाग  की  शोर  रिंग  रोड  से  मिलाने  के  लिये  कई  स्थानों

 पर  छोटी  पक्की  लिक  सड़कें  बनाने  का  भी  विचार  है  ;  ak

 :  (=)  यदि  तो  कब  ?

 aust  में



 ११  १८८२  र

 arara  शर  संभरण  मंत्री  क०  :  हा ं।

 ६,७२५

 तथा  इस  समय  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ;  अर

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  किनारों
 ide

 1१६४७,
 श्री  मोहन  नायक

 :

 डा०  सामन्त सि हार

 क्या  युवराज  तता  ग्रस्त  उपक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दण्डकारण्य  प्राधिकार  अधीन  तीसरी  श्र
 चौथी  श्रेणियों

 के  कितने  काम

 करते हैं  ;

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  ate  उड़िया
 लोग  +?
 a  नह

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु  ato  :  तीसरी  श्रेणी  Vey

 चौथी  श्रणी  REX

 जोड़  र११०

 a  One  Nr

 श्रेणी  विस्थापित  व्यक्ति  उड़िया  वाले

 तीसरी  Vo  4%

 चौथी  थै  8&5  TY

 नागा  नता  का  भाग  जाना

 |  att  रघुनाथ  fag  :

 1१६५१.  ५  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 | sft  जगदीश  अवस्थी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है
 कि

 नागा  जन  सम्मेलन

 पीपल्स  कन्वेंशन  )  की  कार्यकारिणी  में  सेम  नागा  ख़ादिम  जाति  के  प्रतिनिधी  सर  नागाओं  के

 गुप्त  आन्दोलन  के  लिये  शस्त्र  ate  वित्तीय  सहायता  लेने  के  लिये  बर्मा  भाग  गये  हैं  ?

 निधान  मंत्री  तथा  बेदर्दी-काय  मंत्री  जवाहरलाल  नागा  पीपल्स  कन्वेंशन
 की  कार्यकारिणी

 के  सदस्य  इसाक  चीनी  सेम  ईसा  की  कथित  बर्मा  यात्रा  के  बारे  में
 हमें  सुचना नहीं  है  ।

 a

 मल  म्रंग्रेज़ी  में



 Vox  ३१  १६६०

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 मितव्ययता  उपायों  के  परिणामों  को  दिखान  वाला  विवरण

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल  :  मेँ  ३०  सितम्बर

 FEXE  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  में  किये  गये  मितव्ययता  उपायों  के  परिणाम  २०

 VERE  को  समाप्त  होने  वाली  बीमारों  के  बारे  में  भ्रनुपुरक  बताने  वाले
 विवरण  की

 शक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२०५४/६०]

 fama  होटल्स  लिमिटेड  का  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्य  संचालन  के

 बारे  में  सरकार  की  समीक्षा

 arara  शोर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  में  निम्नलिखित  पत्रों
 की

 शक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (2)  समवाय  १९५६  की  धारा  ६३  की  उप-घारा  (  के  अन्तर्गत १

 अक्तूबर  Reus  से  ३१  ी  १९५९  तक  की  प्रवधि  के  लिये  was  होटल्स

 लिमिटेड का  लेखा  परीक्षित  लेखे  ake  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियों सहित

 (2)  प्रयोग  होटल्स  लिमिटेड  के  कार्य  संचालन  के  बारे  में  सरकार  की  समीक्षा
 |

 में  रखी  संख्या  एल०  Fto——Vo“y/ Go]

 समवाय  प्रमाण  पत्रों  का  जारी  करना  )  नियम

 मैं  समवाय  १९४६ की  घारा  ६४२  की वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )

 (३)  के  अंतगर्त  दिनांक  १९  PERO  की
 Magar  संख्या  जी०  एस०  कार

 ३३३  में  प्रकाशित समवाय  प्रमाण-पत्रों का  जारी  १९६०  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२०५६/६०

 राष्टीय  उद्योग  विकास  निगम  प्राइवेट  लिमिटेड  का  प्रतिवेदन  तथा  उसके

 कार्य संचालन  के  बारे  में  सरकार  को  समीक्षा

 मंत्री  मनु भाई  :  में  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता हू

 समवाय  १९५६ की  G3& BY SI की  TT  (१)
 के

 अन्तरगत

 १  2&us  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिये  राष्ट्रीय  उद्योग

 विकास  निगम  प्राइवेट  लिमिटेड  का  वारिक  लेखा  परीक्षित लेखे  कौर

 उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  टिप्पणों  सहित  |

 निगम  के  कार्य  तथा  अन्य  बातों  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  टी०--२०४५७/६०]

 बढ: 2  अंग्रेजी  में



 ११  १८८२  POY

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  at  अनुमति

 सचिव
 :

 श्रीमान  मैं  चालू  सत्र  में  संसद्  की  दोनों  सभाश्रों  द्वारा  पारित  तथा  १४

 2e&go  को  लोक-सभा  में  दी  गई  अन्तिम  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 चार  विधयेकों  को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 १.  मोटरगाड़ी  REKo

 २.  विनियोग  REKo

 ३.  विनियोग  संख्या  २  १९६०

 ४.  विनियोग
 )  १९६०

 मैं  चालू  सत्र  में  संसद्  को  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  तथा  १४  मार्चे  १९६० को

 लोक-सभा  में  दी  गई  भ्रान्ति  सुचना  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  फोन  विधेयकों

 की  प्रतियां  राज्य-प्रभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत्  प्रमाणित  रूप  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 १.  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  FEKo

 २.  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन  १९६०

 3.  जनेवा  झ्र भि समय  १९६०

 ee

 लोक  लेखा  समिति

 छब्बीसवाँ

 पथों  अमत  जातियां  ),  :  मेँ  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक

 के  संगठन  के  कांयं  संचालन  के  बारे  में  लोक-लेखा  समिति  का  छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता हूं  ।

 प्राक्कलन

 चौहत्तरवाँ  प्रतिवेदन

 (fa  दासप्या  :
 मैं  रेलव  मंत्रालय-महत्वपुर्ण परियोजनाओं  के  बारे  में  प्राक्कलन

 समिति  के  छत्तीसवें  प्रतिवेदन  में  की  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  चा कय चाह
 के

 बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  चौंहत्तरवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की
 अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 उन्नीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  मूल  चन्द  दुबे  :
 मेँ  सभा  की  बैठको ंसे  सदस्यों  की  अ्रनुपस्थिति

 सम्बन्धी  समिति  का  उन्नीसवां  प्रतिवेदन  उ

 TNT
 करता

 मूल  अंग्रेजी  में



 ४  १७६  ३१  ATA,  १६६०

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 बोकारों  में  इस्पात  का  कारखाना

 गती  विनती  मिश्र  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  को  ओर  खान  गौर  ईंधन  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हुं  कि

 वहू
 उस

 के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 बोक'/ रो  में  एक  लोहे  तथा  इस्पात  के  कारखाने  की  स्थापना

 fat  स०  Alo  बनर्जी  मेरा  एक  श्रौचित्य  wet  है  ।  कया  बोकारो  में

 लोहा  गौर  इस्पात  कारखाने  की  स्थापना  का  प्रइन  इतना  अ्रविलम्बनीय  है  कि  उस  के  लिये  ध्यान

 दिलाने  की  पूर्वसूचना
 दी

 जाये  ate  उसे  स्वीकार  किया  जाये  मैं  श्राप  की  राय  जानना  चाहता

 हुं
 ।

 महोदय :  मुझे  प्रसन्नता है  कि  श्री  स०
 मो

 ०  बनर्जी  ने  यह  प्रश्न  पूछी  ।  कुछ  मामले

 एसे  होते  हैं  जिंन  को  स्थगन  प्रस्ताव  अथवा  ध्यान  दिलाने  का  प्रस्ताव  नहीं  बनाया  जा  सकता  हैं  लेकिन

 फिर  भी  उन्हें  बार-बार  उठाये  जाने  का  प्रयत्न  किया  जाता  रहा  है  ।  इस  विषय  में  माननीय  सदस्य

 बार-बार  जोर  डालते  रहे  हैं  प्रौर  प्राचीन  में  मुझे  उसे  यहां  लाना  ही  पड़ता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 श्री स०  मो०  बनर्जी  की  इस  बात  का  माननीय  सदस्य  ध्यान  रखेंगे  |

 1  खान  कौर  इंधन  मंत्री  ea  :  चूंकि  वक्तव्य  लम्बा  है  में  श्राप

 की  शझ्रतुमति  से  उसे  सभा पटल  पर  रखता  हूं  ।  परिशिष्ट  ३,  झतुबन्ब  संख्या  ३३]

 अनुदानों  की  मांगें

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 part  महोदय  :
 सभा  में  अरब  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  अनुदानों  की  मांगों  पर

 अगे  चर्चा  होगी  |  माननीय  मंत्री  महोदय

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  कल  जो  चर्चा  वहू  बड़ी

 रचनात्मक  थी  भ्र  में  इस  बात  के  लिये  सदन  के  प्रति  अपनी  कृतज्ञता  प्रकट  करना  चाहता  हूं
 ।

 सब  से  पहले  मैँ  श्री  प्र
 ०  करे ०  देव  द्वारा  टेक्सटाइल्स  के  सम्बन्ध  में  कही  गई  बातों

 Ss  ल  ४
 को  लूंगा  ।  मुझे  खेद  है  कि  उन्हों  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  उस  से  इस  विषय  में  गलत  धारणा

 सी  बन  गई  है  ।  यह  एक  पुराना  मामला  है  कौर  सिवाय  विधि  विभाग  ने  इस  बारे  में  पुरी  तहकीकात

 की  है  ।
 इस  मामले

 की
 जांच  एक  इंस्पैक्टर  द्वारा

 की  गई  थी
 श्र  उस  ने  अपनी  रिपोर्ट  समवाय  विधि

 विभाग  को  प्रस्तुत  की  थी  ।  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  मांगे  जाने  पर  यह  रिपोर्ट  उन्हें  भेजी  गई  थी
 ।

 विधि  के  भ्र नू सार  यह  रिपोर्ट  केवल  भ्रंशधघारियों  को  उन  के  मांगने  पर

 भेजी  जाती  वर्ना  नहीं
 ।

 उड़ीसा  सरकार  का  पत्र  हमें  Raye  में  प्राप्त  हुमा  उस

 के  तुरन्त  पहचान  रिपोर्टें  भेज  दी  गयी  ।  यह  कहना  ग़ल्त  जैसाकि शायद  श्री  प्र०  फै ८  देव  ने  कहा  कि

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  कई  स्मरण  पत्र  भेज  गये  ।  पहला  पत्र  प्राप्त  होते  ही  उड़ीसा  सरकार  को

 भेज  दी  गई

 मल  wait  में



 ११  १८८२  (  )  श्रनदानों की  मांगें  ४  Lisis

 उड़ीसा  टेक्सटाइल्स  के  विरुद्ध  दो  प्रकार  के  हैं  ।  पहला  यह  कि  उन्हों  ने  समवाय

 विधि  का  उल्लंघन  किया  ।  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  हे  समवाय  विधि  विभाग  ने  इन्सपैक्टर

 द्वारा  बताई  गई  प्रत्येक  बात  की  प्रगति  तरह  से  जांच  की  उड़ीसा  टेक्सटाइल्स  उन  के  विरुद्ध

 कोई  कारवाई  किये  जाने  से  पहले  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सभी  त्रुटियों  को  सुधार  लिया  ।  समवाय

 विधि  विभाग  किसी  के  विरुद्ध  कोई  कार  वाई  करने  से  पहले  उन्हें  ७.  ग़लती  सुधारने का

 भ्र वसर  देता  है  इस  के  पश्चात  ही  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाया  जाता  है  ।  इस  मामले  में

 इस  प्रकार  का  कदम  उठाने  का  कोई  कारण  नहीं  था  क्योंकि  गल्तियों  को  दूर  कर  दिया  गया  था  ।

 दूसरी  प्रकार  के  आरोपों  में  से  उदाहरण  के  तौर  पर  दो  का  ज़िकर  करूंगा  |  एक

 कम्पनी  के  निदेशकों  उन  कम्पनियों  जिन  में  निदेशकों  की  दिलचस्पी थो  व्याज को  दर

 बताये  ऋण  देने  सम्बन्धी है  ।  कुछ  व्यक्तियों के  नाम  व्याज  की  RA HOk  रुपये  की  राशि  बाकी

 लिये  बातें  १९१३  के  प्रीमियम की  घारा  ८६घ  का  उल्लंघन  थो  ।  किन्तु  इंस्पेक्टर  को  रिपोर्ट

 पर  की  जाने  वाली  fea  कारवाई  का  फैसला  करने  से  पहले  ही  निदेशकों  ने  BR, Ak  रु०  अदा

 at  दिये  |  इसलिये  इस  टेक्निकल  ग़लती  के  सम्बन्ध  में  प्रौर  कारवाई  करना  उचित  नहीं  समझा

 गया  ॥

 दूसरा  आरोप  कम्पनी  द्वारा  कर्मचारियों  क़ी  भविष्यनिधि  के  उपयोग  किये  जाने  के  बारे

 ब्योरे  में  जाये  में  सदन  को  ag  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि  ३१  QeYY Hl HA- को

 चोरियों की  भविष्य  निधि में  १,०  ८,६६०  रुपये  जमा  थे  ।  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  देनदारियों  को

 कम्पनी  ने  न्यास-पत्र  के  अनुसार  विनियोजन  कर  के  चुका  दिया  था  ।

 ये  इस  बात  के  दो  स्पष्ट  उदाहरण  जिनसे यह यह  पता  चलता  है  कि  गल्तियों  तथा  त्रुटियों  को

 gare  लिया  नया  na  om  इसलिए  इस  >  में  ate  artaré  सरना  आदर  सों  aT  दूसरे

 प्रकार  के  मामले  ऐसे  हैं  जो  रुपये  के  लेन  देन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  भारत  सरकार  a  सबरवाल  विधि

 विभाग  दीवानी  मुकदमे  लड़ना  वांछतोयਂ  नहीं  समझता  |  दीवानो  मुकदमा  दायर  करने  का  मध्य

 उत्तरदायित्व  झंदघारियों  पर  होता  हैं
 ।

 मर  पास  aha  समय  नहीं  ह  क्योंकि  मुझे  बहुत  सी

 अन्य  बातों  के  बारे  में  भो  बताना  है  ।  किन्तु  यदि  मान तोय  सदस्य  feta  को  प्रथा  को  देखेंगे  तो

 पता  चलेगा
 कि

 वहां  को  सरकार  भी  इस  प्रकार
 को  गयो

 जांच  के  सम्बन्ध  में  मुकदमे  बाज़ों

 को  प्रोत्साहन नहीं  देती  ।  यह  बात  अंशधारियों  के  ऊपर  छोड़  दो  जातों  है  कि  जैता  उचित  समझें

 aa  कदम  उठाय

 उड़ीसा  सरकार  के  इस  कम्पनी में  बहुत  से  हिस्से  हैं  ale  यदि  वह  ठीक  समझती  तो  वह

 उड़ीसा  टेक्सटाइल्स  के  विशुद्ध  दीवानी  मकदमा  दायर  कर  सकता  थो

 एक  अन्य  मामले  समवाय  विधि  विभाग  ने  at  alo  पटनायक  के  विरुद्ध  कार्रवाई  को  |

 माननीय  सदस्य  के  कहने  से  यह  गीता  मों  पैदा  होतो
 है  कि  बो  पटनायक  को  संरक्षम

 दिया  जा  रहा है
 |  यह  बिल्कुल  ग़लत  बात है  ।  समवाय  विधि  विभाग  ने  तो  को  पटनायक  के

 विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  ar.

 ्रो  सुरेन्द्र  नाय  द्विवेदी  :  उड़ोसा  सरकार  उन्हें  बचा  रही  है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  उड़ीसा  विधान  सभा  के  सदस्य  यदि  चाहें  तो  इस  प्रशन  को

 सता  में  उठा  सकते  हैं  ।  मैं  श्री  प्र०  के०
 देव  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  झ्र  भो  इस  सारे  मामले

 पर  दुबारा  गौर
 करने को  तैयार  हूं  ।  सचिव  स्तर  पर  इस  की  भ

 को  निपटाया  गया  है
 ।

 मैंने  सारे

 tra  a  प्रेमो में
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 लाल  बहादुर

 कागज़  तो  नहों  देखे  किन्तु  जितना  serra  मैंने  इस  मामले  का  किया  है  उससे  मुझे  यकीन  हो  गया  है

 कि  समवाय  विधि  के  अधीन  कोई  कार्रवाई  करनी  ग्रावश्यक  नहीं  थी  ।  मैंने  मंत्रालय  के  अनुभवी

 पदाधिकारियों  से  इस  बात  की  चर्चा  की  है  उनका  कहना  है  कि  उन्होंने  इस  मामले  की  जो  जांच

 समीक्षा  की  है  उसकी  पड़ताल  कोई  भी  कर  सकता  है  ।  उनकी  यह  as  मान्यता है  समवाय

 विधि  के  अन्तर्गत  दीवानी  मुकदमा  दायर  करने  की  कोई  शझ्रावश्यकता  नहों  थी  ।  हां  ,  हिस्सेदार

 यदि  चाहते  तो  कोई  कार्रवाई  कर  सकते  हालांकि  इस  सम्बन्ध  में  भी  उनके  aaa  विचार

 जिन्हें  मैं  जाहिर  नहों  करना  चाहता  ।  श्री  प्र०  Ho  देव  को  झ्रामंत्रित  करने  को  तैयार  हुं  कि

 वे  समवाय  विधि  विभाग  के  पदाधिकारियों  से  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  लें  ।  मैं  उन  से  केवल  यही

 प्रार्थना  करना  चाहता  हुं  कि  जब  तक  हम  से  चर्चा  करके  उन्हें  यह  विश्वास  न  हो  जाये  कि  स्थिति

 सन्तोषजनक  नहों  वे  इस  प्रकार  के  मामलों  को  इतने  विस्तार  से  सभा  में  न  उठाया  करें

 fat to  फे०  देव  :
 मैं  एक  औचित्य  Tet  उठाना  चाहता  हूं  ।

 यह  पाबन्दी

 हमारे  षा।घकारों
 को  भंग  करताहै है

 ।  इसका  अरथ  यह  gar  fe  पदाधिकारियों  से  बातचीत

 किये  बिना  हम  अपने  विचारों  को  प्रकट  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  द. ह५  द०  पांडे
 यह  तो  एक  श्रतुरोब है  ।  में  समझता  हुं  कि  जिस  भावना

 करे  यह  बात  कही  गयी  थी  उन्होंने  इसे  समझा  नहीं  है  ।

 जिलाध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  कल  श्री  नागी  रेड्डी  ने  इस  ea  को  उठाया  था ।

 श्री  पटनायक  जो  यहां  उपस्थित  उनसे  पूरा  नाम  लेने  को  कहा  ताकि  किसी  को  यह  अम

 न  हो  जाये  कि  उनका  नाम  लिया  जा  रहा  है  ।  तब  मैंने  यह  कहा  कि  हमें  यह  विशेषाधिकार प्राप्त

 किन्तु  यदि  बाहर  के  लोग  यह  समझ  रहे  हैं  कि  हम  aaa  विशेषाधिकारों  का  अनुचित  उपयोग

 कर  रहे  हैं  तो  इससे  सदन  की  प्रतिष्ठा  को  ठेस  पहुंचती  है  ।  मैंने  एक  नियम  का  उल्लेख  भी  किया

 थ  किः  यदि  कोई  सदस्य  किसी  मंत्री  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  किसी  सरकारी  पदाधिकारी  के  विरुद्ध

 कोई  लगाना  चाहता  हो  तो  उसे  इसकी  पूर्वसूचना  मुझे  दे  देनी  चाहिए  ।  मैं  इसे  मंत्री  तक

 पहुंचा  दूंगा  ताकि  इस  मामले  को  जब  सभा  में  उठाया  जाये  तो  मंत्री  के  पास  इस  सम्बन्ध  में

 तथ्य  हों  जिससे  वह  इसका  प्रतिवाद  कर  सके  अथवा  स्थिति  स्पष्ट  कर  सके  ।  इस  नियम  का

 पालन  किया  जाता है  ।

 किन्तु  उन  लोगों  की  प्रतिष्ठा  और  जिनकी  ate  से  ale  जिनके  प्रतिनिधि  बन  कर

 हम  यहां  भराते  का  ध्यान  भी  हमें  उतना  ही  होना  चाहिए  जितना  कि  wat  प्रतिष्ठा  ग्रोवर

 विकारों  का  ।  इसीलिए जब  श्री  नागी  रेड्डी  बोल  रहे  थे  तो  मैंने  उनसे  कहां  था  कि  पुरी  रहें

 कारी  प्राप्त  करने  के  बाद  कौर  यह  सन्तोष  हो  जाने  पर
 कि

 यह  सुचना  विश्वस्त  सूत्रों  से  मिली

 हमें  इस  प्रकार  की  बातें  कहनी  चाहिएं
 ।

 सभा  में  एक  बार  कुछ  कह  दिया  जाये  तो  उसका  प्रभाव

 mare  होता  है
 यदि

 बाद  में  इसका  संशोधन कर  भी  दिया  जाये  तब
 भी

 इससे  नुक्सान
 तो

 हो  ही

 जाता है  ।  इस  सीमा  के  श्रन्तगंत  ही  हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्त  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  माननीय

 सदस्य  को  रोक  नहीं  चाहे  यह  मान  लिया  जाये  कि  ag  सदस्य  सीमा  से  बाहर  जा  रहा  है  |

 यह  मेरा  काय  है
 कि  म

 उसे  रोकें
 ।  निःसन्देह कोई  व्यक्ति  इस  पर  area  नहों  कर  सकता  ।  माननीय

 सदस्य  निःसन्देह  किसी  भी  महत्वपूर्ण  बात  को  बिना  किसी  डर  ate  पक्षपात  के  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  कर  सकते  उन्हें  किसी  का  भी  भय  नहों  होना  चाहिए  ।  किन्तु इसका  यह
 नहों

 किये
 एएए

 faa  ait  में
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 उचित  array  का  उल्लंघन  करके  हर  प्रकार  के  तप  लगायें  ।  यह  उन  की  जिम्मेवारी है  ।

 मैं  इस  विषय  पर  ait  प्रतीक  नहीं  कहना  चाहता  ।  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  किसी  महत्वपूर्ण

 व्यक्ति  के  सम्बन्ध  जो
 कि

 सभा  में  उपस्थित
 न

 कुछ  कहने  से  पहले  उस  बात  पर  अच्छी

 तरह  सोच  विचार  कर  लेना  चाहिए  aaa  को  उत  व्यक्ति  की  स्थिति  में  रख  कर  सोचना

 चाहिए ।  हो  सकता  है  कि  भ्र गली  बार  वह  यहां  सदस्य  चुन  कर  तथा  सकें  कोई  सदस्य

 उनके  बारे  में  कोई  आरोप  लगाये  तो  उन्हें  कृपा  लगेगा  ?

 इन  स्थितियों  में  सदस्यों  को  उपरोक्त  सीमाओं  में  रह  कर  शापने  विशेषाधिकारों

 की  प्रयोग करना  चाहिए  ।  बेशक  वे  सब  छूटें  प्र  उन्मुक्तियां  प्राप्त  हैं  जो  संविधान  द्वारा

 प्रदान  की  गयी  हैं
 ।

 पत्री ५ ह ०
 के०  देव

 :
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि
 मैंने  जो  बातें  कही

 थीं  उनका

 समर्थन  रिपोर्टों  में  दिये  गये  तथ्यों  कौर  न्य  दस्तावेजों  से  होता  है  ।  मैंने  किसी  की  नीयत  पर  शक

 नहीं  किया  ।  मैं  यह  बात  अध्यक्ष  पर  छोड़ता  हूं  कि  इन  बातों  से  क्या  निष्कर्ष  निकलता  है  ।

 महोदय
 :

 मेरा  कार्य  निष्कर्ष  निकालना  नहीं  है  ।  मुझे  तथ्यों  की  जानकारी नहीं

 में  यह  बात  सदस्यों  पर  छोड़ता  हूं  कि  उन्हें  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  देने  चाहिएं  war  नहीं
 ।

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  इस  बात  का  निर्णय  स्वयं  कर  सकता  है  ।  वह  ८  लाख  लोगों  का  प्रतिनिधि

 होता है  ।  वह  बहुत  बड़े  उत्तरदायित्वपूर्ण पद  पर  श्रासीन  होता  है  ।  केवल  इस  कारण  कि  उसे

 विशेषाधिकार  ate  उन्मुक्तियां  प्राप्त  उसे  इनका  उपयोग  नहों  करना  चाहिए
 ।

 इसमें  कोई

 सन्देह  नहों  कि  सदस्य  यहां  पर  वही  बातें  कहेंगे  जिन्हें  बाहर  कहते  हुए  वे  नहीं  डरेंगे
 ।

 यही  कसौटी

 होनी  चाहिए  ।  अपवादजनक  मामलों  में  सीमा  रेखा  को  पार  किया  जा  सकता  है  ।

 fat  लाल
 बहादुर  शास्त्री

 :
 अब  मैं  दूसरी  बात  पर

 ।
 श्री  नागी  रेड्डी  ने  कुछ  उन

 महत्वपूर्ण  कम्पनियों  के  बारे  में  कुछ  कहा  जिन  में  हमारे  हिस्से  कम  हैं  कौर
 विदेशियों

 के
 श्रमिक ।  मेँ  ग्राहकों की  जांच  करना  चाहता  था  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  ५  aval  मिल

 सके ।  किन्तु  यदि  आवश्यक  हो  तो  मैं  श्री  नागी  रेड्डी  को  यह  सूचना  पृथक  रूप  से  दे  सकता  हूं

 कौर सभा  को  भी  ।  इस  में  कोई  भेद  की  बात  नहों  है  ।  सामान्य  रूप  से  हमारी  नीति  यह  है  कि

 प्रत्येक  संस्था  में  भारतीयों  के  हिस्से  प्रतीक  हों  श्र  प्रबन्ध  भी  भारतीयों के  हाथ  में  होना

 चाहिए t

 किसी  समझौते  को  करते  हुए  इन  महत्वपूर्ण  बातों
 को

 ध्यान  में
 रखा

 जाता  है
 ।  किन्तु

 हमेशा  हर  मामले  में  इस  बात  का  पालन  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमें  कई  रूपभेद करने  पड़ते

 gat  कई  मामलों  में  कुछ  शर्ते  माननी  sat  हैं
 ।

 यदि  हमारे  पास  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  अथवा
 रुपया  न  हो  तो  हम  किसी  उद्योग  के  किसी  विशेष  दिशा  की  are  विकास  को  पूर्णतया  waeg  नहीं  कर

 सकते
 |  इसलिए  इन  परिस्थितियों में  कुछ  बातें  अपवादस्वरूप  करनी  पड़ती  हैं  कौर  मैं

 हू ंकि  मैं  चाको  ag  श्रीनिवासन  देने  की  स्थिति  में  नहों  हूं  कि  भविष्य  मैं  किसी  भी  जगह  अधिक

 हिस्से  विदेशियों के  पास  नहीं  रहेंगे  ।  किन्तु  हमारी  सामान्य  नीति  यही  है  ae  हम  निरन्तर  इसी

 नीति  श्रतुसरण  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करते  कराये

 मुझे
 यह

 सुन  कर  कुछ  झ्ाश्चयं  हुआ
 कि

 कोई
 भी

 भारतीय  इस्पात  संयंत्र  का  डिजाइन  तैयार  नहीं
 कर  सकता  |  उन्होंने  कहा  कि  किसी  भी  भारतीयਂ  के  लिए  इस्पात  का  संपत्र  स्थापित  करना  सम्भव

 नहीं है  ।  में  यह  सुन  कर  दंग  रह  गया
 ।

 में  किसी

 की

 प्रा लोच ना  नहीं  करना  चाहता
 |

 किन्तु  यदि

 4 re पर  जा Say
 में मल  #



 रे  250.0  अनुदानों  की  मांगें  ३१  १६६०

 लाल  बहादुर  शास्त्री ]

 स्थिति  यही  तब  तो  भारत  के  फोन  इस्पात  संयंत्रों  में  कार  करने  वाले  भारतीयों  को  दोषमुक्त

 नहीं  माना  जा  सकता

 fat  नागी
 मेरे  कहने  का  यह  झ्र भि प्राय  नहीं  था  ।  मैं  तो  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  का  उल्लेख  कर  रहा  था  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  art  भारत  में  ऐसे  लोग  पैदा  हो  गये  हैं  जो

 यह  काय  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  आशय  यही  था  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  पिछड़े  पचास  वर्षों  में  हमें

 वह  प्राविधिक  ज्ञान  प्राप्त  नहों  हो  सका  जो  हमें  प्राजक  सरकारी  उद्योगक्षेत्र  से  प्राप्त  हो  रहा  है
 ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  हमें  amt  यह  ज्ञान  प्राप्त  है  ।

 त्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  तब  यह  ठीक  है
 ।

 मैं  कुछ  कौर  ही  समझा
 था  ।  wit कुछ  दिन

 पहले  इस्पात  मंत्रो  यह  बता  रहे  थे  कि  चौथे  इस्पात  संयंत्र  के  एक  भारतीय  इंजीनियर

 बहुत  से  भारतीय  परामशंदाताशं  द्वारा  एक  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  पेश  की  गयी  है  कौर  उन्होंने  यह
 भी

 कहा  था  कि  हो  सकता  है  कि  ag  नंप्रंत्र  भारतीय  इंजीनियरों  की  सहायता से  स्थापित  किया

 जाये  ।  उनका  विचार  है  कि  उच्च  भ्र धि  कारियों  ak  इंजीनियरों  में
 ८०

 प्रतिशत  भारतीय  होंगे
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ी  सफ  नता  है
 a

 मुझे  आशा  है  कि  इससे  को  नामो  रेड्डी  को

 इस  सम्बन्ध  में  सन्तोष  होना  चाहिए  |

 aa  मैं  जो  श्री  बिमल  घोष  डा  ०  कृष्ण स्वामी  द्वारा  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कही  गयी  बातों  का

 उल्लेख  करूंगा
 |

 मुझे  दुःख  है  कि  मैं  हमारे  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  हुए  सुघार  के  बारे  में  श्री
 घो

 ढारा

 प्रकट
 की

 गई  निराशा
 का

 भागीदार  नहीं  बन  सकता  |  मुझे  उन  से  यह  सुन  कर  झाक्चय हुआ कि gar  fae
 पिछले

 तीन  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  व्यापार  में  श्रीमती  हो  रही  है  ।  किन्तु  तो  कुछ  कौर  ही  कहते  हैं
 ।

 इस  वर्ष  PERE  में  हमारा  निर्यात  ६२३  करोड़  रुपये  तक  पहुंच गया  |

 फ्री  बिमल  घोष  :  मैं  तो  PEXE-KY,  FERNS  gEYS-KE  का

 form  कर  रहा  था
 ।

 fait  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  १९५७  में  यह  ६१०  करोड़ रु०  १९५८  में  यह  कुछ

 कम
 हो

 कर  ह  ढ  .

 1.0  बिमल  घोष  :  १९५७-५८  में  ?

 श्री  लाल
 बहादुर  कास्त्रो

 :  में  Pex,  १९५८  कौर  Pexe  के  आंकड़े दे  रहा  हूं
 ।  पिछले

 ag  2ENE  के  ates  ६२३  रु०  के  हैं  ।  हमारे  निर्यात  व्यापार  के  पिछले  दस  वर्षों

 में  यह  राशि  सब  से  ऊंची  है
 ।
 मैं  श्री  बिमल  घोष  से  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  भाने  ad में  हमें

 बहुत  सो  कठिनाइयों  का  सामना  करना  संसार  की  मंडियों  में  प्रतियोगिता  दिन  प्रतिदिन

 बढ़  रही  है  ।  किन्तु  फिर  भी  अ्रन्तर्राष्ट्री  य  व्यापार  में  वृद्धि  हो  रही  है  कौर  इस  के  साथ  भारतीय  व्यापार

 में  भो  बुद्धि  होना  चाहिये  ।
 इसलिये  मुझे  ore  है  कि  हमारा  निर्यात  कम  होने  के  स्थान  पर  बढ़ेगा

 |

 जैसाकि  मैं  ने  उल्लेख  जहां  तक
 पश्चिम  यूरोप  के  देशों का  सम्बन्ध  यूरोपीयन  कामन  मार्केट

 के  बनने  से  हमें  काकी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  प्रतिबन्घात्मक

 दृष्टिकोण  है  कौर  अन्ततोगत्वा  वे  देश  यह  अनुभव  करेंगे  कि  यह  योजना  उन्हीं  के  हितों  के  लिये  ठीक

 नहीं  ।
 किन्तु  प्रभी  तक  हमारे  व्यापार

 निर्यात  व्यापार  पर  इस
 का  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  |  किन्तु

 मूल  dat  में



 ११  or  अरन  दानों  की  मांगें  बर्र

 हमें  काफी  सावधान  रहना  होगा  कौर  हम  उन  उपायों  के  बारे  में  सोच  कर  रहे  हैं  जिन  से  हम

 aid  वाली  कठिनाइयों  को  हल  कर  सकेंगे  |  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हं  कि  हमारा  विचार  राज्य

 व्यापार निगम  द्वारा  अपने  नियत  व्यापार  में  विश्वास  बृद्धि  करने  क्र  है  ।  यह  कहा  जाता

 है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  यात  व्यापार  के  क्षेत्र  में  काम  रही  है  शह औैर  निर्यात

 व्यापार  में  उस  का  भाग  बिल्कुल  नगण्य  है  ।  मैं  इन  कथनों  के  महत्व  को  पुर्णतया  समझता  ं ्रौर  हम

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  निगम  निर्यात  व्यापार  में  अधिकाधिक  भाग  ले  ।  पिछले वर्ष  निगम  ने  २१  करोड़

 रुपये  के  सामान  का  निर्यात  किया  है  प्रौढ़  इस  की  चेष्टा चालू  वर्ष  १९६०  में  इस  राशि  को  दुगना

 करने  की  है

 जैना  कि  डा०  कृष्ण स्वात ों  ने  अधिक  निर्यात  के  लिये  यह  म्रावश्यक  है  कि  ged  में

 वुद्धि  की  जाय  |  प्रभी  ऐसे  बहुत  से  मूल-उत्पाद  हैं  जिन  को  निर्यात  करने  का  काफी  क्षेत्र  है  ।  तिलहन

 पिचें  गर्म  तेल  कौर  खली  इरादी  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात  काफी  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  इन  का  सम्बन्ध  क्रि  क्षेत्र  से  है  क्योंकि  वस्तुतः  ये  कृषि-उत्पाद हैं  |  इसलिये

 यह  mana  है  कि  इन
 के  उत्पादन  में  पर्याप्त वृद्धि  की  जानी  चाहिये

 |  में  खाद्यान्नों
 के

 उत्पादन

 के  बढ़ाने  को  पूरा  महत्व  देता  ्
 (६3  किन्तु  मेरा  यह  मत  नहीं  कि  पटसन  और  तिलहन

 mite  व्यापारिक  फलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  साथ  साथ  नहीं  की  जा  सकती  |

 अन्यथा  यदि  उत्पादन  नहीं  बढ़ेगा  तो  इन  की  कीमतें बढ़  जायेंगी  ।  इन  में  से  कुछ  चीजें  ऐसी  हैं  जिन  की

 खपत  देश  के  प्रकार  होती  है  ।  जब  मुझे  बताया  गया  कि  दक्षिण  भारत  के  कुछ  लोग  मिर्चों  के  निर्यात

 का  विरोध  करते  हैं  तो  मझे  बडा  विचित्र  सा  लगा  ।  इसी  प्रकार  मेरठ  प्रत्य  स्थानों के

 लोग  प्याज  के  निर्यात  पर  बुरा  मनायेंगे  |  हमें  कुछ  न  कुछ  कुर्बानी  तो  देनी  ही  पड़ेगी  |  यदि  हम  उत्पादन

 अधिक  करेंगे  तो  हम  मूल्यों  के  स्तर  को  भी  ठीक  बनाये  रख  सकेंगे  कौर  बची  हुई  चीजों  का  निर्यात  भी

 कर  सकेंगे  |  मैं  ग्रसने  अन्य  मंत्रालयों  से  कहना  चाहता  हुं  किवे  निर्यात  की  आवश्यकता  कौर  महत्व

 को  समझे  ।  वे  ऐसा  करते  हैं  किन्तु  इस  बात  की  प्रो  प्रौढ़  अधिक  ध्यान  देने  को  आवश्यकता

 सरकार  को  सामूहिक  रूप  से  इस  सम्बन्ध  में  साहसपूर्ण  पग  उठाना  पड़ेगा  |

 डा ०  कृष्ण स्वामी  ने  कहा  है  कि  रफीका  प्रौढ़  मध्यपूर्व  के  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाना  चाहिये

 में  इस  बात  के  लिये  कोई  विशेष  श्रेय  नहीं  लेना  चाहता  किन्तु  यदि  डा०  कृष्ण स्वामी  अफ्रीका  के  देशों

 के  सम्बन्ध  में  मेरे  नोट  को  कौर  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  हमारे  प्रयत्नों  को  देखेंगे  तो  उन्हें  सम्भवत

 यह  तसल्ली  हो  जायेगी  कि  मंत्रालय  इस  समस्या  की  प्रो  ध्यान  दे  रहा  है  ।  में  सभा  को  यह  बताना

 चाहता
 हूं  कि  अभी  हाल  ही  में  पूर्वी  अफ्रीका  में  पेम्बा  और  नैरोबी  में  चार

 भारतीय  प्रदर्शनियों  का  प्रायोजन  किया  गया  था  ।  ये  दिसम्बर  १९४५९  से  फरवरी  Rego  के  बीच

 आयोजित  की  गयी  थीं  ।  १९६०  में  काहिरा  कौर  भ्रावकरा  में  दो  प्रदर्शनियों  को  आयोजित  करने

 की  मंजूरी दे  दी  गयी  है  ।  काहिरा में  भारत  का  एक  प्रदर्शन-कक्ष
 है  जो  १९४५७  में  स्थापित

 गया  था  |  Re Ko  में  बेरूत  और  नैरोबी  में  दो  तौर  प्रदर्शन  कक्ष  खोलने  की  मंजूरी  दी  जा

 चुकी  है  ।  इन  दोनों  को  यथाशीघ्र  चालू  किया  जायेगा  ।

 जहां  तक  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  का  सम्बन्ध  है  हमारा  एक  छोटा  प्रदर्शन-कक्ष  जकार्ता  में  है
 और

 दूसरा  बेका  में  स्थित  है
 ।

 रंगून  में  हमारे  मिशन  के  भ्रन्दर  एक  कक्ष  खोलने  की  योजना  पर

 किया  जा  रहा  है
 ।

 सिंगापुर  के  बारे  में
 भी

 विचार  किया  गया
 था

 किन्तु  उस  का  विचार  छोड़
 रैंदिया  गया  है  ।  इस  के

 प्रतिष्ठित
 भारतीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मेंडल

 ने  प्रादेशिक  fee  स्थापित

 १94  (Ai)
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 लाल  बहादुर  शास्त्री ]

 की  हैं  जिन  में  विशेष  प्रदेशों  में  रुचि  रखने  वाले  निर्यातक  शामिल  हैं  शौर  जिन  का  उद्देश्य  सरकारी

 झर  ग़ैर-सरकारी  संगठनों  की  सहायता  से  विशेष  विशेष  प्रदेशों  में  निर्यात  को  प्रोत्साहन

 देना है

 यह  भी  कहा  गया  हैं  कि  हमें  विदेशों  में  वद  व्यापारिक  प्रतिनिधि  संगठनों  को  ्  बनाना

 चाहिये  |  इस  समय  हमारे  व्यापारिक  पदाधिकारियों की  संख्या  २६  है  कौर  हम  प्रतिवर्ष  उन  पर

 Us  We  लाख  रुपया  व्यय  करते  हैं  ।  हम  समय  समय  पर  व्यापार  कार्यालयों की  स्थिति  की

 समीक्षा  करते  रहते  हैं  श्र  विदेशों
 में  व्यापारिक  प्रतिनिधित्व  को  ate  मज़बूत  बनाने  के  विषय  पर

 विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।  किन्तु  बहुत  से  स्थानों  पर  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  है

 क्योंकि  मितव्ययता  की  ग्रा वश्य कता  सर्वोपरि है  |  हमारे  राजदूतावासों  के  व्यापार  कार्यालयों  के

 चोरियों  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  कौर  यह  प्रत्येक  दूतावास

 की  स्थिति  का  अध्ययन  कर  रही  है  तथा  ऐसा  हल  निकालने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  जिस  से

 क्षमता  में  वृद्धि  भी  हो  ate  मितव्ययता  की  नीति  से  इसका  विरोध  भी  न  हो  ।  डा०  कृष्ण स्वामी

 ने  यह  कहा  है  कि  इन  प्रोत्साहनों  अथवा  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  से  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होने

 वाला
 |
 मुझे  दुख  है

 कि
 में  इस  बात  पर  उन  से  सहमत  नहीं  हुं  we  मैं  समझता  हूं

 कि
 हमारे  लिये

 इन  कदमों  का  उठाना  आवश्यक  जेसे  प्रचार  विदेशों  में  व्यापारिक  संगठनों
 मजबूत

 बनाना  और  उत्पादन  को
 बढ़ाना  शादी

 ।
 किन्तु  को  प्रोत्साहन  देने  के  उपाय  भी  नितान्त

 अ्रावश्यक  हैं

 निर्यात  करने  वालों  को  धन  की  वापसी  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  ara  जानते  हैं  कि  कुछ .

 कर  राज्य  सरकारों के  हैं  गौर  कुछ  केन्द्रीय  सरकार  के  |  मैं  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा
 था

 कि  निर्यात

 करने  वालों  को  एक  ही  स्थान  से  धन  वापस  किया  जाये  प्रौढ़  बाद  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  आपस

 में  हिसाब-किताब  का  समायोजन  कर  लें  ।  यदि  किसी  निर्यात  करने  वाले  को  राज्य  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  स्थानीय  निकायों  से  वापसी  लेनी  हो  ग्रोवर  उसे  एक  ही  स्थान  से  सारी  कर  दी

 तो  इस  से  उसे  बड़ी  सुविधा  हो  जायेगी  कौर  बड़ा  प्रोत्साहन  मिलेगा  |  हम  ऐसा  करने  के  लिये

 विचार  कर  रहे  पर  हमें  प्राथमिक  कार्य  विभाग  से  परामर्श  करना  होगा  ।

 इसी  के  साथ  प्रख्यात  के  सम्बन्ध  में  भी  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यदि  हमें  निर्यात  बढ़ाना  है
 तो  भी  कुछ  हद  तक  खुल  कर  करना  होगा  ।  हमें  हरनेक  उद्योगों  को  पुरानी  मशीनों  के  स्थान

 पर  नई  मशो
 नें

 लगानी  पड़ती
 उन  का  आयात  करना  ही  होगा

 ।
 आगामी  कुछ

 वर्षो  में  ह  में

 अधिकाधिक आयात  करना  ही  होगा
 ।

 साथ  ही  कच्चे  माल  की  समस्या  भी  बड़ी  महत्वपूर्ण  है  ।

 उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  यदि  हम  नर्माताश्रों  को  काफी  कच्चा  माल  दे  सके  होते  ।  डन

 दोनों  बातों  का  परस्पर  घनिष्ट  सम्बन्ध  है
 ।  कुछ  परिवहन  संस्थानों  के  कुछ  कार्यकर्ताओं  ने  हमें

 बताया  कि  उन्हें  अ्रलग  पुर्जे  नहीं  मिलते  ।  इन  के  मिलने  पर  रोक  लगाना  झूठी  किफायतशारी  है  ।

 रायात  पर  रोक  लगाते  समय  हमें  इस  बात  पर  भी  ध्यान  रखना  आवश्यक  है  ।

 पू  जीगत  सामान  तथा  मशीनों  शादी  के  लिये  हमें  विदेशी  ऋण  मिल  जाता  पर  कच्चे  माल  के
 लिये  हमें  ऋण  नहीं  मिलता  ।

 राष्ट्र  संघ  के  तीनों  विशेषज्ञ  यहां  तो  मैं  ने  उन  से
 कहा

 था  कि  व  ह



 ११  १८८२  अनुदानों  की  मांगें  ब्र

 कोई  उपाय  जिस  से  हम  wat  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कच्चा  माल  विदेशों  से  आयात  कर

 सकें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  हमें  पूंजीगत  सामान  के  लिये  मदद  लेनी  चाहिये वहां  कच्चे  माल

 के  लियें  भी  ऋण  व  सहायता  लेने  के  लिये  प्रयत्न  करना  चाहिये
 |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्री  घोष  को  बताना  चाहता  हूं  कि  रायात  पर  होने  वाली  इन  रुकावटों  के

 बावजूद  भी  हमारा  श्रौद्योगिक उत्पादन  बढ़ा है  ।  गत  वर्ष
 की

 तुलना  में  लगभग  १०  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  है  ।  यह  सब  इसलिये  संभव  हो  सका  कि  की  वस्त्रों  की  प्राथमिकता  निर्धारित

 करने में  हम॑  ने  बड़ी  सावधानी से  काम  लिया  हम  ने  पुर्जों  तथा  कच्चे  माल  के  ग्रा यात

 को  प्राथमिकता दी  है  ।  इस  प्रकार  हमारा  मार्ग  लाभप्रद  है  र  हमारा  उत्पादन  बढ़ा है  |

 ड क  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिये  भी  हम  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  करने  जा  रहे

 एक  उपाय  हम  ने  यह  किया  है  कि  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  होने  के  २-६  दिनों में  ही  लाइसेंस  दे  दिये

 जाते हैं  ।  इस  से  उद्योग  को  बड़ा  लाभ  ear  है  ।  शीघ्र  ही  हम  कुछ  स्थायी  कर्ताओं  तथा  कुछ

 उपभोक्ताओं  को  तक  चीजों  के  लाइसेंस  देंगे  ।  इस  नये  उपाय  से  अनुसूचित  क्षेत्र  के  तथा  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  को  बड़ा  लाभ  होगा  |  इस  से  aaa  किताबों  को  लाइसेंस  लेने  में  सुविधा  होगी  कौर  साथ

 ही  ण्  के  संभरणकर्त्ताश्रों  से  सम्बन्ध  बनाये  रख  सकेंगे  झर  अपने  उत्पादन  कार्यक्रम के  लिये

 कच्चा  माल  शझ्रासानी  से  प्राप्त  करते  रह  सकेंगे
 |  इस  से  एक  लाभ  कौर  भी  होगा  कि  वे  मूल्य  स्थिति

 का  लाभ  उठा  सकेंगे  गैर  उतनी  ही  विदेशी  मुद्रा  में  प्रतीक  से  अधिक  मूल्य  का  सामान  प्राप्त  कर

 सकेंगे  ।

 वस्त्र  उद्योग  एक  महत्वपूर्ण  उपभोक्ता  उद्योग  है  तथा  काफी  विदेशी  मुद्रा  कमाता  है  ।  कपास  कां

 मूल्य  बढ़  गया  है  भर  वस्त्र  उद्योग  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  अ्रनुसार  अब  वेतन  व  महंगाई

 भत्ता  भी  बढ़  जायेगा  ।  सब  से  बड़ी  कठिनाई  कपास  की  कमी  की  है  ।

 फसल  खराब  होने  के  कारण  हमारा  कपास  उत्पादन  ५१  लाख  गांठों से  कम  हो  कर  ४२

 लाख  गांठें रह  गया  है  ।  भी  हाल  में  हमें  यह  भी  बताया  गया  हैं  कि  उत्पादन  में  कौर  भी  कमीਂ  होगी

 उत्पादन  ३८  लाख  गांठों  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  हमारे  सामने  व  उद्योग  के  सामने  एक

 बहुत  बड़ा  संकट  गया  है  ।  फिर  वस्त्र  एक  महत्वपूर्ण  चीज  है  ।  हमने  बाहर  से  कपास  आयात

 करने का  निश्चय  किया  है  |  लगभग  १२-१४ लाख  गांठों  की  कमी  पर  हमने  wT  तक ८  ८

 लाख  गांठों  के  के  लिये  अनुमति  दी  है  ।  पी०  एल०  Yoo
 के  अधीन भी  हम  लगभग ४  लाख

 गांठें  प्राप्त  करने की  कोशिश  कर  रहे  हें  ।  इससे  कपास  की  स्थिति  काफी  सुधर  जायेगी  ।  वस्त्र  मिलों

 द्वारा  उत्पादन  किया  जाना  झ्रावश्यक है

 भी  बढ़ेगा  नहीं  ।
 यदि  कपास  का

 संभरण  होता  तो  कपड़े  का  मूल्य

 प्रश्न  काल  में  कपड़े  की  कुछ  बन्द  मिलों  का
 भी

 जिक्र  किया  गया  था  ।  ३९  मिलें  बन्द  हें  ।  वस्त्र

 उद्योग के  आयुक्त  ने
 उनके

 बारे  में  छानबीन  की  है  ।  भ्राता है  कि  भ्र गले  महीने  के  अन्त  तक  उनके

 बारे  में
 प्रतिवेदन

 ar  जायेगा
 ।

 झ्रायुक्त  का  विचार  है  कि  इन  ३४  में  से  १९  मिलें  ऐसी  जिन्हें

 मशीन  पुराने  होने  के  कारण  या  सुप्रबन्ध  या  खराब  वित्तीय  स्थिति  दे  कारण  बन्द  ही  करना  पड़ेगा  ।

 दोष
 १४

 के  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  |  उन  मामलों  में  वस्त्र  उद्योग  कार्यकारी दल

 बीन  कर  रहा  है
 ।

 माननीय  सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  १९  या  २०  मिलों  के  बन्द  होने  से  उनमें  काम  करने

 वाले  कर्मचारियों
 की  समस्या भी  पैदा  होगी  ।

 इस  संबंध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  पुरानी  मिलों  को

 बन्द  कर  देना  ही
 बरच्छा

 है
 ।

 वे  आज  के  प्रतियोगितात्मक जगत  में  टिक  नहीं  सकतीं  ।  उनके  स्थान

 पर  नई  नये  साधनों  से  सम्पन्न  खोली जानी  इनके  लिये  लाइसेंस देने  को



 CIav  अनुदानों  की  मांगें  ३१  ATT,  ZERO

 लाल  बहादुर

 तैयार  हूं
 ।

 इससे  उन
 बेकार

 हुये
 क्यारियों

 को  वहीं  काम  मिल  इसके
 लियें  हम  तैयार

 हू  |

 इसके  ग्र लावा  शेष  १४  मिलें  फिर  से  चालू  की  जायेंगी
 ।

 इनके  संबंध  में  हम  ये  कदम

 (१)  अधिकृत  नियंत्रक  की  (२)  राज्य
 सरकार  सरकारी  erat  द्वारा  मिलों को  पट्टे

 पर  (3)  कुप्रबंध  की  स्थिति  में  प्रबन्धक  से  कहा  जायेगा  कि  ae  झपना  काम  ठीक  (४)

 वित्तीय  कठिनाई  क  कारण  बन्द  हुई  मिलों  को  अधिक  वित्त  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  पैदा

 (५)  आवश्यक  मशीनों  के  बदलाव के  लिये  सुविधायें  (६)  विद्यमान  मशीन  की  त्रुटियों

 को  दूर  करना ।

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  कौर  हम  इन  मिलों  को

 पुनः  चालू  करने  तथा  नई  मिलों  को  खोलने  के  लिये  लाइसेंस  देकर  विभिन्न  उपाय  करने  जा
 रहे

 e

 कपड़े की  मिलों को  आधुनिक बनाने  का  सवाल  भी  बड़ा  महत्वपूर्ण  है
 ।

 यदि  हम  कपड़े
 का

 निर्यात  जारी  रखना  चाहते  तो  हमारे  सामने  एक  ही  रास्ता  है  कि  हम  इन
 मिलों  को  आधुनिक

 बनाये ।  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  पास  इतना  धन  नहीं  है  क्योंकि  मशीनों  के

 करण में  ७०,
 ८०

 या  १००  करोड़  रु०  तक  लग  सकता है  ।  प्राधुनिकीकरण का  काम  धीरे  धीरे

 ही  किया  जायेगा  ।  वस्त्र  उद्योग  को  भी  प्रयत्नशील रहना  चाहिये  ।  उन्हें  बैंकों  से  ऋण  द्वारा या  अन्य

 सातों  से  घन  इकट्ठा  करके  ara  मिलों  को  झ्रावुनिक  बनाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  राष्ट्रीय

 औद्योगिक  विकास  निगम  या  सरकार  उनके  ऋण  को  प्रतिभूति  ले  सकती  है  या  उन्हें  ऋण  दिलाने  में

 मदद  कर  सकती  है  |

 श्री  विमल  घोष  व  श्री  श्र०  चं०  गुह  ने  जूट  उद्योग  का
 जिक्र  किया  था

 ।
 इस

 समय
 इस  उद्योग

 की  स्थिति  काफी  मजबूत है  ate  इसकी  मिलों का  काफी  आधुनिकीकरण भी  हो  गया  है  ।  यह  इस

 उद्योग
 के  लिये  श्रेय  की  बात  है

 ।
 इस  उद्योग  के  लिए  जूट  किंग  की  भी  बड़ी  जरूरत  है  ।  इसके

 बिना  wa  जूट  तैयार  नहीं  हो  सकता ।  जूट  कटिंग  का  आयात हम  पाकिस्तान  से

 करने  जा  रहे  हैं  ।  हमें  भय  करने की  आवश्यकता नहीं  है  कि  हमारा  जूट  का  निर्यात  कम

 हो  जायेगा
 |

 सरकार  इस  संबंध  में  सावधान  है

 श्राप को  मालूम  होना  चाहिये कि  इस  उद्योग में  १०  प्रतिशत  करवे  श्रभी  भी  बन्द  पड़ ेहें  ।  पहले

 १४  प्रतिशत  करने  बन्द  थे  ।  ठीक  दिशा  में  प्रगति हो  रही  है  ।

 चाय  के  संबंध  में  मुझे  यह  बताना  है  कि  गत  वर्ष  चाय  के  निर्यात  में  बहुत  कसी  हो  गयी

 थी  ।  चालू  वर्ष  में  हम  इस  कमी  को  पुरा  कर  लेंगे  ।  यदि  यह  कमी  पुरी  न  हो  तो  भी

 इस  ag  निर्यात  काफी  बढ़  जायेंगी  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  हमने  wae  उपाय  किये  हैं  ।  कचार  तथा

 त्रिपुरा  क्षेत्र  में  जहां  चाय  के  रच्छ  बागान  नहीं  हमने  उर्वरक  तथा  परिवहन  आदि  के  संबंध  में  उनकी

 सहायता  को  है  ।  उनको  किराया-क्रय  आघार  पर  मशीन  देने  की  दो  योजनायें  मैंने  प्रभी  शुरू  की

 जो  बाग  झ्रच्छे  नहीं  वहां  यह  योजना  नहीं  लागू  की  जा  क्योंकि  वे  श्रावक
 प्रतिभूति

 नहीं दे  सकते  ।
 चाय  ae

 ने  इसके  लिये
 धन

 की
 व्यवस्था

 की  है  कौर  योजना चल  रही  है  |  करार
 व  त्रिपुरा  में  प्रत्येक  बाग  वाले  को  ७५,०००  रु०  दिये  जायेंगे  अरन्य  स्थानों  के  बागानों  को

 अधिक  २  लाख  रु०  तक  दिया  जायेगा  ताकि  वे  किराया-क्रय  अधार  पर  मशीनें  लेकर  पुरानी  मशीनों
 को  बदल  सकें  ।  पुरानों  मशीनों  के  बदल  जाने  के  बाद  बागानों  की  हालत  झ्रच्छी  हो  जायेगी  |
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 माननीय  वित्त  मंत्री  अपने  भाषण  में  बता  चुके  हैं  कि  चाय  उद्योग  को  व  बंगाल  के

 स्थानीय-कर से  बचाने  के  चाय  पर  उत्पादन  * बढ़ा  दिया  गया  ताकि  राज्य  सरकारे

 स्थानीय  कर  उठा  दें  और  उन्हें  कुछ  क्षतिपूर्ति  दे  दी  जाये  |  असाम  व  बंगाल  बागानों  के

 लिये  यह  एक  बड़ी  समस्या  थी
 ।

 तराशा  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  के  इस  उपाय से  बागानों  को  काफी

 सहायता मिल  जायेंगी  ।

 भारतीय  चाय  के  प्रचार  के  संबंध  में  अभी  हाल  में  हमने  ब्रिटेन  में  प्रचार  करने  का  निश्चय

 किया  है  ।  पर  हमें  सामान्य  चाय  परिषदों  के  को  उपेक्षित  नहीं  करना  चाहिय े।

 सामान्य  प्रचार  भी  ग्रावश्यक  है  क्योंकि  उससे  चाय  की  खपत  बढ़ती है  ।  अतः  हम  सामान्य  प्रचार

 भी  करेंगे  ।  हमने  भारतीय  चाय  का  बाजार  ब्रिटेन  में  बनाने के  लिये  वहां  एक  पदाधिकारी  नियुक्त

 करने का  निश्चय  किया है  ।  इसी  तरह  न्यूयार्क  में  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  में  भी  एक  चाय

 दाता  नियुक्त  कर  दिया  गया  है
 ।

 वह  अमरीका
 व

 कनाडा  में  भारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लियें

 प्रचार करेगा  ।  पश्चिमी  जमाने  तथा  wee  यूरोपीय  देशों  में  स्थानीय  चाय  व्यापार  के  साथ  संबंध

 बनाये  रखने  के  लिये  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 काफी  के  संबंध  में  हमारा  निर्यात  सीमित  है  ।  हम  प्रतीक  निर्यात  करना  चाहते  हैं  ।  तराशा  है

 कि  दूसरी  योजना  के  पन्त  तक  हमारी काफी  का
 उत्पादन  दोगुना हो  जायेगा  ।

 इससे  देश  के  भीतर

 की  जरूरत व  निर्यात  की  जरूरत  भी  पुरी  हो  जायेगी  ।  कम  उत्पादन  वाले  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ा  कर

 तथा  नये  क्षेत्रों  में  काफी  की  खेती  करके  हम  उत्पादन  बढ़ायेंगे  ।  उड़ीसा  शर  श्रीराम में  ऐसे

 क्षेत्र हैं  ।

 रबर  का  उत्पादन  भी  हमें  बढ़ाना  है  ।  हम  लगभग  १४,०००  टन  रबर  का  आयात  करते  हैं  ।

 हम  लगभग  ७०,०००  एकड़  निचली  भूमि  में  रबर  की  खेती  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  उत्पादकों

 को  प्रति  एकड़  २५० से  Yoo  रु०  तक  की  सहायता  भी  दे  रहे  हैं  ।  हम  इस  सहायता  को  बढ़ाने  प्रश्न

 पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।
 प्रतिमान

 व
 निकोबार  द्वीप  समूह  में  रबर  की  खेती  के  लिये  काफी  गुंजाइश

 है  ।  निकोबार  रबर  की  खेती  के  लिये  बहुत  उपयुक्त  है  ।  हम  इन  द्वीप  समूहों  का  सर्वेक्षण  करा  रहे  हैं  ।

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  पर  हम  विचार  करेंगे  कि  चरागे  क्या  कार्यवाही  की  जाये  ।

 श्री  विनायक  ने  कल  वायदा  बाजार  व  वायदे  के  सौदों  का  जिक्र  किया  |  उन्होंने  कहा  कि

 वायदा  व्यापार  बन्द  कर  दिया  जाये  ।  इससे  लाभ  भी  है  हानि  भी  ।  गत  वर्षों  में  हमने  देखा  है  कि

 वायदा  बाजार  संस्थाओं  के  लोग  कुछ  अ्रवैधानिक कार्य  करते  हैं  ।  वर्तमान  अधिनियम  में  जो  उपबन्ध

 वे  इन  कार्यों  को  रोकने  के  लिये  पर्याप्त  हैं  ।  हम  अनेक  विनियमों  द्वारा  इन  कार्यों को  रोकने

 का  प्रबन्ध  करने  जा  रहेगे  ।
 बाजार  बन्द  होने  के  बाद  होने  वाले  सौदों  की  दरों  के  प्रकाशन को  हम

 बनाने  जा  रहे  हैं  तथा  इस  प्रकार  का  कार्य  करने  वाली  संस्थाओं  के  पंजीयन  का  प्रबन्ध  करनें  जा

 रहे  हैं
 ।

 विद्यमान  वायदा  बाजार  अधिनियम  को  संशोधित करने  के  लिये  हम  एक

 विधान सभा  में  प्रस्तुत  करेंगे

 विद्यमान  पेटेंट  एंड  डिजाइन  ऐक्ट  १९११  में  पारित  gat  था  ।  उसके  बाद  देश  की  राजनैतिक

 व  सामाजिक
 स्थिति  में  बड़ा  भ्रातृ झा  गया  है  ।  १९५७  में  सरकार  ने  श्री  राजगोपाल  श्रायंगर  से  इस

 विधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  राय  मांगी  थी
 ।

 उन्होंने  इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किया  ।  प्रतिवेदन  में  उन्होंने  कहा  कि  देश  की  बदली  हुई  आधिक  तथा  सामाजिक  स्थिति

 को  देखते  हुये  विद्यमान
 एकस्व  कानून  में  संशोधन  करने  की  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  उन्होंने  यह  भी

 कहा  कि  एकस्व  एकाधिकार  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिये  तथा  एकस्व  प्रणाली  की  सुव्यवस्था  के  लिये

 कानून  बनाने की  बड़ी  आवश्यकता है  उनकी  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  शरर  aren  है  कि  इस  वर्ष
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 लाल  बहादुर

 हम  एक  व्यापक  संशोधन  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  करेंगे
 ।

 श्री  आयंगर  ने  इस  संबंध  में  जो  काम
 किया

 उसके  लिये  मैं  उन्हें  बधाई  का  पात्र  समझता  हुं  ।

 मैं  सभा  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  १  अप्रैल  कल  से  देश  में  नाप  तोल  की  मीट्रिक

 प्रणाली  लाग  होने  जा  रही  है  ।  इस  संबंध  में  हमने  राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श  कर  लिया  है  ।  सिक्कों

 का  दशमलवीकरण  हो  चुका  है  कौर  नाप-तोल  की  मीट्रिक  प्रणाली  का  काम  सम्पन्न  करना  है  ।

 उद्योगों  के  संबंध  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  भारी  के  संबंध में  श्री  मनु भाई

 दाह  बहुत  कुछ  बता  चुके  हैं
 ।

 उन्होंने  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सभी  जानकारी  सभा  को  दी  कौर

 यह  भी  बताया  कि  तीसरी  योजना  में  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ।

 मैं  उद्योगों  के
 विकेन्द्रीकरण

 तथा
 रोजगार

 के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं
 ।

 हमने  क्वार

 किया  कि  हम  जनता  को  af  रोजगार कैसे  दे  सकते  मेरा  कहना  है  कि  जब  तक  भारी  उद्योगों

 के  साथ  हम  सहायक  उद्योगों  का  विकास  नहीं  तब  तक  न  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण होगा  AK

 न  ही  अधिक  रोजगार  की  व्यवस्था  होगी  |  wal  तक  हम  इस  संबंध  में  कोई  कदम  नहीं  उठा  पाये  हैं
 ।

 लाइसेंस देते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा कि  सहायक  उद्योग  कौन  से  हैं  कौर  उन्हें  बड़ी

 परियोजनाओं  से  बाहर  स्थापित  किया  जाये  ।  उदाहरण  के  लिये  मोटर  गाड़ी  उद्योग  को  लीजिये  ।

 हम  जानते  हैं  कि  हरनेक  पुर्जे  वगैरह  उन  कारखानों  के  बाहर  बनाये  जा  सकते  जहां  पुर्जों  को  जोड़

 कर  पूरी  गाड़ियां  बनाई  जाती  हैं  ।  कुछ  पुर्जे  वगैरह  इस  समय  बाहर  अवश्य  बनाये  जाते  हैं  ।  मेरा

 मतलब यह  है  कि  किसी  बड़े  उद्योग  के  लिये  लाइसेंस देने  से  पहले हम  उसके  सहायक  उद्योगों  की

 स्थापना के  बारे  में  भी  तै  कर  लेंग े।

 अ्रम'रीका  में  जनरल  मोटेल  नामक  कारखाने  के  साथ  लगभग  २०,०००  सहायक  कारखाने

 हैं  ।  इसी  तरह  प्राय  उद्योगों के  साथ  भी  ४०,०००  या  YYX,o00  तक  कारखाने  जो  उनकी

 सहायक  आवश्यकताओं  को  पुर्ण  करते  है  ।  हमें भी  ऐसे  ही  सहायक  उद्योग  स्थापित

 करने  हैं  शौर  उस  के  लिए  कार्यवाही  करनी  है  ।  मुझे  प्राशि  है  कि  हम  इसਂ  काम  पर  प्रगति  तरह  ध्यान

 देंगे  कौर  योजनायें  बनाने  में  सकल  होंगे  ।

 मे  सोच
 रहा  हूं  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  संगठन  में  काफी  परिवर्तन  करना  झ्रावश्यकਂ  है  |

 में  समझता हूं
 कि  इस  संगठन  का  काम  तीन  अलग  भागों  में  बांट  दिया  जाये  ।  एक  भाग

 केवल  सहायक  उद्योगों  की  देखभाल  के  लिए  हो  ।  यह  संगठन  ही  यह  तय  करेगा  कि  इन  सहायक

 उद्योगों  में  कौन-कौन  से  उद्योग  रखे  जायें  शआर  उन  के  लिए  धन  तथा  कच्चे  माल  की  व्यवस्था  कैसे  की

 जाये  ।  यदि  विदेशी  सहायता  की  झ्रावश्यकता  तो  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  उनको  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  कराने  में  मदद  करें  ।  सरकारी  सहयोग  का  फल  यह  होगा  कि  उन  संस्थानों  को  विदेशो

 ऋण  व  सहायता  आसानी  से  मिल  जायेगी  ।  मेरे  सामने  ऐसे  एक  दो  मामले  जिन  में  इसी  Sra

 पर  बात  चीत  हो  रही  है  ।
 एक  भाग  केवल  सहायक  उद्योगों

 का
 काम  करेगा

 ।

 दूसरा  भाग  पैमाने  के  उद्योगों  की  स्थापना  के  संबंध  में  श्रपनी  राय  दे  ।  बैसे  मध्यम

 पैमाने  का  उद्योग  भी  सहायक  उद्योग  हो  सकता  है  ।  पर  मैं  कुछ  विशेष  उद्योगों  का  जिक्र  करूगा

 जिन्हें  मध्यम  पैमाने  का  उद्योग  माना  जाना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  कागज  का  मामला

 लीजिए
 ।

 हमारे  देश  में
 कागज

 की
 बहुत  कमी  हम  कागज  का  आयात कर  रहे  हैँ  ।  १९६३

 TH  8, 82,000  टन  कागज  की  कमी
 हमारे  देश  में  हो  जायेगी  ।

 मैँ  समझता हूं  कि  यदि  भू
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 कारखाने खोल  दिये  तो  कागज  की  यह  कभी  पुरी  हो  सकती  है  ।  श्री  मनुभाई शाह  ने  कहा

 fe  यदि  लाभप्रद  ढंग  से  चल  तो  छोटे  कारखाने खोलना  उचित  होगा  ।  इस  संबंघ में  एक

 विशेषज्ञ  ने  छानबीन  की  है  atk  उसका  प्रतिवेदन  मुझे  प्राप्त  हो  चुका  है
 ।

 उसने  प्रतिवेदन में  बताया  है

 कि  ३,६००  टन  क्षमता  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  २९  लाख  रु०  की  आवश्यकता  होगी ।

 वह  कारखाना  १८ प्रतिशत लाभ  देगा  ।  उस  प्रतिवेदन में  अन्य  बातें  भी  पूर्ण  व्योरे  के  साथ  दी  हुई

 ह  १८  परसेंट  का  लाभ भी  कछ  कम  नही ंहै
 ।

 इस  प्रकार  लगभग  ५०  कारखाने हमें  खोलने

 होंगे  ।  हर  राज्य में  हम  २-४  कारखाने  खोल  सकेंगे  र  उन  के  लिए  कच्चा  माल  भी वहां

 श्मा सानी से  मिल  सकेगा  ।  यदि  बड़े  कारखाने  स्थापित  किये  तो  शायद  हम  उनके  लिए  पर्याप्त

 कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  कर  सकेंगे  ।  छोटे  कारखानों में  रही  चिथड़ों

 तथा  खोई  mile  का  भी  प्रयोग  हो  सकता  है  ।

 उन्होंने  कहा  कि  कागज  की  लुग्दी  बनाने  वाले  छोटे  कारखाने  भी  स्थापित  किये  जा  सकते  है  ।

 may  तक  विचार था  कि  कागज की  लुग्दी  का  एक  बड़ा  कारखाना  खोला  जाये  |  पर  अरब  उनका

 विचार  है  कि  कागज  की  लुग्दी  बनाने  के  कारखानें  भी  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  में  खोले  जाये ं।

 छोटे-छोटे  कारखानों  को  मशीनें  देना  भी  व  सस्ता  होगा  ।  हम  ऐसी  मशीनें  यहां  बना  भी

 सकते  हैं |

 मशीनी  भ्रौजारों  के  निर्माण  के  लिए  भी  हम  छोटे  कारखाने  खोल  सकते  हैं  ।  युद्ध  काल  में  मालिनी

 आजार  बनाने  वाले  छोटे-छोटे  कई  कारखाने  खुल  गये  थे  पर  बाद  में  वे  नष्ट  हो  गये  क्योंकि  उस  समय

 सरकार  ने  उस  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  दिखाई
 ।  पर  हमारे  देश  में  बहुत  से  कारीगर हैं  जो

 इस  काम  को  प्रारम्भ  कर  सकते  इस  संबंध  में  भी  छानबीन  की  जा  चुकी  है  पर  भ्र भी  उसका

 THAT  नहीं  किया  गया  है  ।

 ३०  लाख  रु०  की  लागत  से  खोले  गये  कारखाने  में  ३०  लाख  रु०  की  लागत  के  मशीनी  श्रौजार

 बन  सकते  ५०  लाख  को  लागत पर  Yo  लाख के  मशीनी  भ्रौजार बन  सकते  हैं  ।  हमें  बड़ी

 मात्रा में  लगभग  ३०  करोड़  रु०  के  मशीनी  औजारों की  जरूरत  पड़ेगी  ।  हो  सकता है  कि  ५०

 करोड़  रु० के  मशीनी  की  भी  जरूरत  पड़  जाये  इस  समय  हम  १५  करोड़  रु०  की  लागत

 के  मशीनी  औजारों  का  रवायात कर  रहे  मशीनी  के  लिए  हम  बड़े  कारखाने  भी  खोल

 सकते  हैं  ।  हिन्दुस्तान मशीन  र्ल्स  कारखाने  की  क्षमता को  हम  दूना  करने  जा  रहे  एक  नया

 कारखाना भी  खोलने  जा  रहे  साथ ही  यदि हम  इस  काम  को  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों

 में  सम्मिलित कर  तो  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  भी  हो  जायेगा  शर  अधिकाधिक  लोगों

 को  रोजगार भी  मिल  जायेगा  मेरा  सुझाव  है  कि  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  का  मार्ग  दर्शन  कराने के

 लिए  एक  भाग  होना  चाहिए
 |  मैंने कुछ

 राज्यों
 को  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  अरन्य  लोग

 तैयार  न
 तो  उन्हें  ही  कुछ  कारखाने खोलने  चाहिए ।  इन  में  कूछ  रिक  धन  व्यय  नहीं  होगा  ।

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  कुछ  उद्योग  स्थापित  कर  के  दूसरों  के  सामने  नमूना
 ताकि  दूसरे  राज्य  उसका  झ्रनुकरण  करें  |

 तीसरा  भाग
 छोटे  उद्योगों

 तथा  औद्योगिक  जो  ५  लाख  से  अ्रधिक  लागत  की  न  हों
 की  देख  भाल  करे  ।

 इस
 संबंध  में  श्री

 मनु  भाई  शाह  बहुत  कुछ  कह  चुके  ग्रस्त  मैं  कूछ  नहीं  कहना

 चाहता  ।  मैं  इस
 बात  से  सहमत  नहों  हूं

 कि
 ये  प्रौद्योगिक  बस्तियां  शहरों  में  न  स्थापित  की

 we
 शहरों  में  भी

 स्थापित  किया  क्योंकि  शहरों में  भी  बहुत  ज्यादा  बेरोजगारी  है  ।  हमने
 al

 विद्युत्  विभाग  से  पूछ  ताछ  कर  के  पता  लगाया  है  कि  १०,०००  से  २०,०००  तक  की

 आबादी  के  ६००  से  ६८०  गांव हैं  ।  इन  में  से  ३००  से  अधिक  गांव  ऐसे  जहां  बिजली
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 [ait  लाल  बहादुर

 पहुंच  चुकी  है  |  में  समझता  हूं  कि  यहां  बिजली  केवल  प्रकाश  के  लिए  ही  न  इस्तेमाल  की  जाये

 बल्कि  वहां  छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  या  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  के  लिए  बिजली  का

 इस्तमाल किया  जाये  ।  इन  बड़े  बड़े  कस्बों  में  प्रौद्योगिक  बस्तियां  खोली  जा  सकती  हैं  |  इन  से  उत्पादन

 भी  बढ़ना  are  अधिकाधिक  लोगों  को  रोजगार  भी  मिलेगा  ।

 इस  समय
 हमारे  देश  में  लगभग  ६,०००  गांवों

 में  बिजली  पहुंच गई  है  पौर
 आगामी

 o—Y  वर्षों में  ४६,०००  या  ५०,०००
 गांवों  में  बिजली  पहुंच  जायेगी

 ।
 ऐसे  गांवों  में  छोटे-छोटे

 शंड  बना  कर  उन  में  केन्द्र  खोले  जायें  ।  इस  प्रकार हम  वहां  के  स्थानीय

 बौद्धिक  वर्ग  का  लाभ  उठा  सकते  हम  गांव की  जरूरत  का  सामान  वहां  बना  सकते  हैं  ।

 छोट  खती  के  लालटेन  आदि  खोजें  हम  बना  सकते  sl  इने  में  खर्च  भी  अधिक् नहीं  लगेगा

 एसे  शेड  गांवों में  ही  जायें  ताकि  गांवों  की  जनता  को  उस  से  लाभ  मिले  ।

 Bird  में  मेरा  कहना  है  कि  हमने  सहायक  मध्यम  श्रेणी के  छोटे
 के

 उद्योगों या  शेड  में  चलाये  जाने  वालें  उद्योगों के  संबंध  में  जो  सुझाव दिये  उनका  मतलब  यही  है

 कि  भौतिक  तथा  बौद्धिक  दोनों  दृष्टियों  से  देश  का  औद्योगीकरण  किया  जाये  |  आवश्यकता

 इस  बात  की  है  कि
 देश  का  प्रत्येक  नागरिक  यह  महसुस  करे  यदि  वह  काम  करने

 के  तैयार

 तो  उस  के  लिए  काम  भी  तैयार  है  ।  म  जानता  हूं  कि  इस  में  समय  लगेगा पर  हमें  इस  दिशा  में

 आगे  बढ़ना है  ताकि  हम  देश  का  श्रौद्योगोकरण  कर  क्योंकि  कृषि  उद्योगों को  साथ

 साथ  ही  प्रगति करना  इसका  एक  कौर  भी  उद्देश्य  है--सम्पति का  विकेन्द्रीकरण  |  हमारा

 वास्तविक  उद्देश्य  है  समाजिक  स्थिति  पैदा  करना  ।  र  सम्पत्ति  द्वारा

 ही  नई  सामाजिक  स्थिति  tar  हो  सकती  है  ।

 जिन  बातों  का  मैंने  उल्लेख  किया  उन्हों  के  भ्राता  पर  उद्योगों  के  विकास  की  प्रगति
 करने

 ही  सम्पत्ति  का  विकेन्द्रीकरण होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  किसी  विशेष  कटौती  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिए  अलग  से  रखना  है  ?.

 तोले
 सभी

 कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान के  लिए  रखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  फे  लिये  गये  और  स्वीकृत  हुए
 t

 अ्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  सतदान  के  लिए

 रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई
 :--

 ee

 ATT  रोक  मांग  की  राशि

 सख्या

 रुपय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  90,232,006

 उद्योग  र३े,€४  ८३,००७

 नमक  CS  ४,000

 वाणिज्यिक  सुचना  ate  ~s  1919,  ००  ७

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  श्र
 व्यय  VRL,VV, 000

 Pog  वाणिज्य  तथा  var
 मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  २३,  ४७,€  R,0  ०.०

 tia  अंग्रेजी  में
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 नियम  का  निलम्बन

 pret  महोदय
 :

 सभा  श्री
 गो०  Fo  पन्त

 द्वारा  प्रस्तुत किये  जाने  वाले
 प्रस्ताव

 पर

 विचार  करेगी  |

 मंत्रो  गो०  ब०  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ७४  के

 प्रथम  परन्तुक  बम्बई  पुनर्गठन  REGO  को  दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  कर  दिया

 जाये  ।

 प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन सम्बन्धी  नियमों  के  अधीन  वित्तीय  कार्य  सम्बन्धी  नियमों  के

 भ्रनुसरण  में  यह  आवश्यक होता  है  कि  झ  समिति  में
 केवल  इसी  सभा के  सदस्य  हों

 —

 जब  तक  कि  इस  नियम  को  निलम्बित  न  किया  जाये  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण विधान  है  कौर  हम

 इसे  जल्दी-से-जल्दी  पारित  करना  चाहते  हैं
 ।

 दोनों  संभागों  का  बचाने  के  उद्देश्य

 से  तथा  दोनों  सितारों  के  प्रतिनिधियों  की  राय  का  लाभ  उठाने  के  लिये  मेरा  निवेदन  है  कि

 इस  परन्तुक  को  निलम्बित
 कर  दिया  जाये

 ।

 यद्यपि इस  विधेयक  का  सूक्ष्म रूप  से  कोई  वित्तीय  सम्बन्ध  नहीं  पर  चंकी  इसमें

 ग्रास्तियों  तथा  दायित्वों  के  वितरण  का  भी  प्रदान  अन्त ग्रस्त  यह  एक  विशेष  प्रकार  का

 विधान  है  ।  मैं  स्मरण  दिलाना  चाहता  हूं  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय

 सारी  बातों  पर  यहां  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  मैंने  उस  समय  ऐसा  ही  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।

 सारी  बातों  पर  चर्चा  होने  के  बाद  aga  कहा  था  कि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया

 जाय  मद्रास-ग्रांट  विधेयक  के  सम्बन्ध में  भी  ऐसा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  था

 श्री  बा०  चे  मामले  :  एक  झ्रौचित्य  टर्न है  ।  माननीयਂ  मंत्री के  प्रस्ताव

 को  स्वीकृत  करने  का  ह  होगा  संविधान  के  प्रतुच्द्धद झ  rok  का  निलम्बन  |  R08  में

 कहा  गया  है  कि  यह  सभा  विधेयक  पर  विचार  करने  के  बाद  उसे  राज्य  सभा  को  भेज  देगी  ।

 राज्य  सभा  उसे  भ्रपनी  सिफारिशों  के  साथ  इस  सभा  को  लौटा  देगी  |  यह  सभा  राज्य  सभा  a

 सिफारिशों  को  चाहे  स्वीकार  करे  या  न  क  मेरा  कहना  है  कि  संविधान  में  इस  सम्बन्ध में

 प्रक्रिया  का  उल्लेख  हे  ।  मेरा  कहना  है  कि  उस  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  न  किया

 मेरा  विश्वास है  कि  इसमें  कुछ  अधिक  विलम्ब  नहीं  होगा
 ।

 इस  प्रक्रिया  का

 '
 पालन  किया

 जाना  चाहिये  ।  सभा  अनुच्छेद  १०९  का  निलम्बन नहीं  कर  सकती  ।

 शो  गो०  ब०
 पत्त

 :
 अनुच्छेद  १०६  धन  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  वह  इस  मामले में

 लागू  नहीं  होता
 ।

 यह  राज्य  के  पुनर्गठन  सम्बन्धी  विधेयक  है  ।  ऐसे  विधेयक  समय-समय  पर

 सभा  में  प्रस्तुत होते  रहे
 मैं  बता  चुका  हूं  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  सम्बन्धी  वाद-विवाद

 के  दौरान  इन  सभी  बातों  पर  चर्चा  हो  चुकी  है
 ।

 बाप  देखेंगे  कि  भ्रनुच्छेद  ११०  में  कहा  गया

 है
 —

 ad

 कोई  विधेयक  धन  विधेयक  समझा  जायेगा  यदि  उसमें  निम्नलिखित  विषयों
 पपी में

 से  सब  अथवा
 किसी  एक  से  सम्बन्ध

 रखने

 वाले  उपबन्ध  अन्तर्विष्ट
 way

 मूल  में
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 श्री  गो०  To

 ०७  यह  भी  कहा  गया  है  :--

 '  “
 कोई  विधेयक  केवल  इस  कारण  धन  विधेयक

 न  समझा  जायेगा  कि  वह  जुर्मानों  या

 अन्य  श्री-दंडों  के  करारोपण  झ्रथवा  अ्रनुज्ञप्तियों  के  लिये  फीसों  शादी  का
 मै

 उपबन्ध  करता  है
 ।

 से  तक
 में  वर्णित  विषयों

 सम्बन्धी  विधेयक  को  ही  धन  विधेयक  कहा  जा

 सकता है  ।  यह  धन  विधेयक  नहीं  है  ate  ऐसी  शभ्रापत्ति  उठाने  की  कोई  गुंजाइस  नहीं

 ्  REYNE  जब  सम्पूर्ण  मामले  पर  सभा  में  विचार  हो  चुका  बाप ने
 उस

 पर  अपना  भी  दिया  था  ।  यदि  माननीय  सदस्य  ने  उस  समय  का  वाद-विवाद पढ़ा

 तो  वह  ऐसी  आपत्ति न  उठाते

 ी  बा०  चं०
 मामले

 :  इस  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि

 खण्ड  (३)  में  निर्दिष्ट  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  किसी  ऐसे  विधेयक  के  सम्बन्ध में

 नहीं  किया  जायेगा  जिसमें  संविधान  के  अनुच्छेद  ११०  के  खण्ड  (१)  के

 उपखण्ड  से  में  उल्लिखित  विषयों  से  किसी  एक  के  लिये

 उपबन्ध  हो  ी

 इसका  मतलब  यह  है  कि  यह  परन्तुक  अ्रनच्छेद  ११०  सम्बद्ध  है  जिसमें  धन  विधेयक  की

 परिभाषा  दी  गई  है  ।  चूंकि  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  कराना  चाहती  यह

 विधेयक  को  स्वीकृत  करने  के  समान  ही  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  वित्तीय  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  उस  सभा  को  भी  भ्र धि कार  है  ।

 खण्ड  ६४  के  अधीन  दी  गयी  परिभाषा  के  भ्छ्  में  यह  एक  वित्तीय  विधेयक  धन  विधेयक

 नही ंहै  ।  राज्य  सभा  को  भी  इसमें  aaa  या  परिवर्तन  करने  का  अधिकार है  ।

 सदस्य  शायद  समझते  थे  कि  उस  सभा  को  इस  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  अतः

 इस  समय  इस  प्रस्ताव  द्वारा  हम  चाहते हैं  कि  दोनों  सितारों  की  एक  संयुक्त  समिति  इस  पर  विचार

 कर  ले  इसके कि  बाद  में  राज्य  सभा  अपनी  प्लग  समिति  बनाये  व  ea  पर  विचार

 करे  ।  मैं  औचित्य  wet से  सहमत  नहीं हूं  ।

 माननीय  सदस्य  की  यह  श्रापत्ति  गलत  |है  कि  इस  नियम  को  निलम्बित  करने  से  संविधान

 के  mest  का  उल्लंघन  ।

 प्रहन यह है यह  है

 लोक-सभा के  प्रक्रिया  तथा  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ७४  के

 प्रथम  परन्तुक  बम्बई  पुनर्गठन  Ego  के  दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव पर  लागू  होने  से  निलम्बित  कर  दिया

 विजय

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 भ्रंग्रेजी  में
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 बम्बई  पुनर्गठन  विधेयक

 मंत्री  गो०
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 बम्बई  राज्य  के  पुनर्गठन  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 को  दोनों  सितारों  की  ४५  सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें

 ३०  श्री  श्रीपाद  अमृत
 श्री

 ब०
 ना०  श्री  भाऊ

 राव  कृष्णराव  श्री  माणिक  लाल  मगनलाल  श्री  नारायण

 गणेश  श्री  अरुण  चन्द्र  श्री  श्री  श्री  अजित  प्रसाद

 श्री  गुलाबराव  केशवराव  डा०  गोपाल राव  श्री  भवनजी

 श्री  बलवन्त राय  गोपालजी  श्री  नरेन्द्र  भाई  श्री

 घनश्याम  लाल  श्री  शाम राव  विष्णु  कुमारी  मणिबेन

 भाई  श्री  ना०  नि०  श्री  पुरूषोत्तम दास  र०  श्री  उत्तम राव

 ao  श्री  शिवराम  रंगो  श्री  हरजीत सिंह  श्री

 श्री  विद्याचरण  श्री  दिग्विजय  नारायण  श्री  श्री  To  रा०

 स्वामी  रामानन्द  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  कौर  श्री  इन्दु

 लाल  याज्ञिक  इस  सभा  के  हों  और १४ १५  सदस्य  राज्य  सभा  के  हों

 संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  कुल

 सदस्यों  की  संख्या  की  एक-तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति इस  सभा  को  १४  rego  तक  प्रतिवेदन देगी  ;

 कि  aa  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  झ्र  रूप-भेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  भ्रध्यक्ष  द्वारा  किये  जायें  ;  शर

 कि  यह  सभा  राज्य  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 लित हो  भ्र ौर  राज्य  सभा  अपने  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 सदस्यों  के  नाम इस  सभा  को  बताये  1.0

 यह  प्रस्ताव  प्रख्यात  साधारण  है  ।  बम्बई  की  समस्या  का  wat  तक  कोई  ऐसा  हल  नहीं

 निकाला जा  सका  है  जिससे  सभी  सम्बन्धित  लोग  संतुष्ट  हो  सकें  ।  मैं  सम्बन्धित  पक्षों  की

 wee  स्वीकृति  को  बहुत  महत्व  देता  हूं  क्योंकि  एकता  में  ही  दृढ़ता  निवास  रहता  है  ।

 हम  कितना  भी  भ्रच्छा  हल  निकालें  परन्तु  जनता  की  aes  स्वीकृति  के  बिना  वह  सफल  नहीं हो
 सकेगा  ।  जहां  तक

 इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  उसे  बम्बई  विधान  मण्डल  का  अनुमोदन  प्राप्त

 उस  पर  पांच  दिन  बम्बई  की  विधान-सभा में  चर्चा  हुई  थी  भर  चार  दिन

 परिषद्  में  ।  दोनों  wat  ने  इस  झ्राद्य्य  का  संकल्प  पास  किया  था  कि  यह  सभा  बम्बई  राज्य

 पुनर्गठन
 १९६०

 के  प्रारूप  पर  विचार  करके  यह  मत  प्रकट  करती  है
 कि

 उसे  पारित

 संशोधनों सहित  मंजूर  किया  जाये  ।

 इस  समय  मैं  उन
 संशोधनों

 के
 सम्बन्ध

 में
 अधिक

 नहीं  कहूंगा
 ?

 इतना  waar  कह
 चाहता  हूं

 कि
 सभा  को

 नये  राज्य  के  लिये  बम्बई  के  बजाय  महाराष्ट्र  नाम  स्वीकार  कर

 लेना
 चाहिये

 जैसा  कि  वहां  के  विधान-मण्डल ने  इच्छा  प्रकट  की  है
 ।
 मैं  संयुक्त समिति  से  भी

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  में  उच्च  न्यायालय की  एक  स्थायी  बेंच
 नागपुर  मे

 स्थापित  किये

 मूल  Watt  में
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 जान  लिये  उपबन्ध  जाये  ।  wa  संशोधनों के  प्रति  भी  मझे  सहानुभूति  ।  उन्हे

 विधेयक  में  कहां  तक  स्थान  दिया  जा  सकता  इसका  विचार  स्वयं  संयुक्त  समिति  ही  करेगी

 में  उन  समस्त  संशोधनों  को  उसके  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता

 मैं  इस  विधेयक  को  सहयोग  की  भावना  का  प्रतीक  मानता  हूं  ।  जो  यंह  बताता  है  कि  हम

 एक  दूसरे  की  भावनाओं  ग्र  कठिनाइयों  को  समझते  हैं  MT  एक  दूसरे  से  अलग  होतें  समय  भी

 सद्भावना  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ताकि  हमारे  संबंध  Tal  तक  कायम  रह  सकें  ।  इस  विधेयक

 को  महाराष्ट्र  झ्र  गुजरात  के  समस्त  लोगों  की  सद्भावना  प्राप्त  है  उसे  उपस्थित  कश्ते

 हुए  मुझे  गर्व  हो  रहा है  ।

 इस  विधेयक  से  हमारे  देश  के  राज्यों  की  संख्या  १४  से  yy  हो  जायगी ।  राज्यों  के

 पनव  के  इस  सिद्धान्त  में  कछ  खामियां  होने  के  बावजूद  उसे  इसलिये  स्वीकार  किया  गया

 था  कि  यह  तथा  की  गई  थी  कि  उसके  परिणामस्वरूप  देश  में  एकता  बढ़ेगी  |  मुझे  आया  हैकि

 राज  जो  कदम  हम  उठा  रहे  हैं  उससे  राज्यों  के  पुनर्गठन  का  यह  उच्चतम  उदय  अवद्य

 परा  होगा ।

 भूतकाल  में  हम  बम्बई  राज्य  की  ७  को  भली  प्रकार  नहीं  समझ  सके  थे  ।  इसीलिए

 उसका  सही  हल  नहीं  निकाला  जा  सका  था  ।  राज्य  पुनर्गठन  प्रयोग  के  सुझावों  के  क्रियान्वयन

 के  प्रारम्भिक  दिनों  में  हमें  कई  श्रवस्थाश्रों  से  गुजरना  पड़ा  था  ।  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  किः

 बम्बई  राज्य  वर्तमान  स्वरूप  में  कायम  केवल  विदर्भ  का  क्षेत्र  अलग  इकाई  बना  दिया  जाय  ।

 अयोग  के  इस  सुझाव  को  लोगों  ने  पसन्द  नहीं  किया  ate  उसे  ठुकरा  दिया  गया  ।  इसलिए  हमने

 कोई  अरन्य  तरीका  निकालने  का  प्रयत्न  किया  we  तीन  इकाई  का  फार्मला  निकाला  जिसके  थ्

 बम्बई  को  एक  इकाई  रखा  जाना  था  भ्र ौर  पांच  वर्षों  के  बाद  स्थिति  पर  पुनर्विचार  किया  जाना  था
 ॥

 परन्तु  इस  हल  का  भी  हार्दिक  स्वागत  नहीं  |

 फिर  जब  १८०  संसद-सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  को  पत्र  लिखा  तो  हमने  सोचा  कि  हमें  बम्बई  का

 द्विभाषी  राज्य  बनाना  चाहिए  ताकि  बम्बई  राज्य  श्र  बम्बई  नगर  का  महत्व  कायम  रह  सके  ॥

 भाग्यवान  इस  सुझाव  का  बहुत  स्वागत  हुआ  और  सभा  ने  उसे  तुरन्त  स्वीकृति  दे  दी  ।  हमने उसे  इसी

 के  साथ  स्वीकार  किया  था  कि  उससे  राज्य  में  एकता  बढ़ेंगी  अर  देव  को  बल  मिलेगा  |

 बम्बई  का  द्विभाषी  राज्य  भ्रमणी  तरह  चलता  रहा  है  ।,  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  उदार

 दृष्टिकोण  से  बम्बई  राज्य  के  शासन  के  स्तर  को  कायम  ही  नहीं  रखा  वरन्  उसे  ऊंचा  भी  उठाया  है  ।

 इससे  बम्बई  का  सम्मान  बढ़  गया  है  ।  उद्योग संस्कृति  सभी  क्षेत्रों  में  बम्बई  राज्य

 ने  प्रगति की  है  ।  इन
 सब

 सफलताओं  के  लिये  हम  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  ae  उनके  सहयोगियों  के

 झा भारी  हैं  |  रितु  इन  समस्त  सफलता ग्र ों  के  बावजूद  मृख्य  मंत्री  ने  यह  प्रतीक  किया  कि  उस

 एकता में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  हे  जिसके  लिये  बम्बई  का  पुनर्गठन  किया  गया  था  ।  इसलिए  उन्होंने

 सुझाव  रखा  कि  इस  प्रश्न  पर  पुनः  विचार  किया  जाना  चाहिए
 ।  हम  इसके  लिए  राजी  हो  गये

 कांग्रेस  भी  इस  समस्या  पर  करने  के  लिये  तैयार  हो  गई  ।  उस  मामले  पर  विचार  करने

 के  लिए
 नौ

 सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त
 की

 गई  ।  मैं  भी  उस  समिति  से  सम्बद्ध  रहा  हूं  ।  बम्बई

 राज्य  के  प्रत्येक क्षेत्र  को  उस  समिति  में  प्रतिनिधित्व दिया  गया  था  ॥

 इस  समिति  ने  उन  समस्याओं  पर  विचार  किया  ।  पहली  समस्या  यह  थी  कि  क्या  बम्बई  राज्य

 का  पुनर्गठन  जाना  वास्तव  में  आवश्यक है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  समिति  ने  सर्वसम्मति  से

 निर्णय
 किया  कि

 पुनर्गठन  वांछनीय  है
 ।

 यह  निर्णय  कर  लेने  के  बाद  समिति  ने  उससे  उत्पन्न  होने
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 अन्य  मामलों  पर  विचार  किया  ।  विदर्भ के  कुछ  लोग  एक  स्वतंत्र  राज्य  का  निर्माण  करना

 चाहते थे  ।  हमारे कुछ  सम्मानित  नेता  भी  उसके  पक्ष  में  थे  भी  बहुत  सी  समस्यायें  थीं

 जैसे  मराठवाड़ा  कौर  बम्बई  नगर  की  समस्यायें
 ।

 इन
 सब

 का  सामना  हमें  करना  पड़ा
 ।

 इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  गया  ।  हमने  अनेक  लोगों  से  परामर्श  किया  ।  हरनेक

 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  ने  हमें  सहयोग  दिया  ।  भली  प्रकार  विचार  करने  के  पहचान  हम  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुचे कि  विदर्भ  को  महाराष्ट्र  से  अलग  करना  न  तो  विदर्भ  के  हित  में  अच्छा  होगा  शौर  न  देश

 के  हित  में  ।  इसलिए  हमने  विदर्भ  को  महाराष्ट्र  का  AT  बनाने  का  निर्णय  किया  ।  मुझे  इसका

 दुःख  अवश्य  है  परन्तु  अरन्य  बातों  के  विचार  से  वैसा  करना  अ्रावश्यक  हो  गया  ।  लेकिन  इसके  साथ

 ही  हम  विदर्भ  की  प्रगति  के  लिए  प्रत्येक  सहायता  देने  को  तैयार  हैं  ।  पहले  इसके  सम्बन्ध में  नागपुर

 समझौता  SAT  था  ।  श्री  चाह्वाण  तथा  राय  सदस्य  उससे  भी  आग  बढ़ते  के  लिए  तैयार  हो  गए  |

 इसी  प्रकार  बम्बई  नगर  का  प्रदान  हैं  जिसके  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाना  आवश्यक  था  ।

 उनके  सम्बन्ध  में  भी  भली  प्रकार  विचार  किया  गया  ।  र  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  होंगे

 बम्बई  नगर  और  मराठवाड़ा  के  सम्बन्ध  में  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  बम्बई  की  विधान  सभा

 कौर  परिषद्  के  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  यह  वक्तव्य लोक  सभा  के  समस्त  सदस्यों  को  परिचालित

 किया  जा  चुका  है  इसलिए  उसके  सम्बन्ध  में  विस्तृत  निर्देश  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  फिर  भी  मैं

 अपने  मंत्रालय  से  उसकी  कुछ  प्रतियां  पुस्तकालय  में  रखने  के
 लिए  करेगा  |

 इसी  प्रकार  मैंने  उन  संशोधनों  की  प्रति  रखने  तथा  उन्हें  परिचालित  करने  का  विचार  भी

 किया  था  जो  उन्होंने  किए  हैं  ।  परन्तु  फिर  मैँने  सोचा  कि  वे  कार्यवाही  के  विवरण  में  दिये  हुए  हैं

 और  ऐसे  संलेख  की  प्रति  पुस्तकालय  में  रखने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जो  सभा-पटल  पर  रखा  जा

 चुका  है  ।  इस  प्रकार  बम्बई  नगर  कौर  मराठवाड़ा  की  कठिनाइयां  दूर  हो  गई  हैं  |

 फिर  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  सम्बन्धी  ग्न्य  जटिल  समस्या ग्र ों  पर  विचार  कपा  गया  ।  मुझे

 खुशी  है  कि  नौ  सदस्यों  की  समिति  ने  न  केवल  मूलभूत  सिद्धान्तों  को  ही  स्वीकार  किया  वरन्

 अन्य  बातों  को  भी  पौर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  कांग्रेंस  की  कार्य  कारण  समिति  ने  भी  समर्थन

 किया  था  |

 फिर  सरकार  ने  उस  मामले  को  अपने  हाथ  में  लिया  ate  वह  दोनों  राज्यों  के  नेताओं

 के  सोच  हुए  समझौते  के  प्राकार  पर  यशराज  बढ़ी  ।  उन्होंने  भाईचारे  की  भावना  से  ही  इस  प्रीत  पर

 विचार  किया  है  ।  बम्बई  विधान  मण्डल  में  यह  अनेक  बार  कहा  गया  है  कि  यह  भाइयों  के  बीच

 आपसी  समझौता  है  ।  सभी  ने  एक  दूसरे  को  आवश्यक  सहायता  देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  अभी  तकਂ

 बम्बई  राज्य  में  जो  लोग  रहें  हैं  उन  सभो  के  सम्मिलित  प्रयत्न  से  बम्बई  ने  उन्नति  की  है  ।  इसलिये

 कब  अलग  होते  समय
 उन्होंने

 उन  सम्बन्धों  को  कायम  रखना  आवश्यक  समझा  जो  कई  पीढ़ियों  में

 बने  थे  ।  इस  प्रकार  जो  हल  निकाले  गये  हैं  वे  भाईचारे  दौर  पारस्परिक  सहयोग  की  भावना  से

 श्रोत प्रोत  हैं  |

 मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  जो  हल  निकाला  गया  है  वह  आदर्श  हल  है  क्योंकि  मानवीय  मामलों  में

 बैंसी  पूर्णता  संभव  नहीं  है  ।  हमारे  देश  ने  जो  प्रगति  की  है  कौर  श्रन्तर्रष्ट्रीय  क्षेत्र  में  स्थान

 है  उसका  कारण  यही  है  कि  सांस्कृतिक  विभिन्नता ग्र ों  के  बावजूद  हमारी  एकता  की  भावना

 सुरक्षित  रही  राई है  ।
 सहनशी  जता  ae  सद्भावना  हमें  परम्परा  की  देन  के  रूप  में  मिले
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 गो०
 zo

 हैं
 ।

 टकला  qo “rq al =
 ria  sort  कर  हैं  यह  समस्या  इसी  भा

 aia

 हुई
 है  are  में  ara  करता  हं  कि  यह  हल  स्थायी  प्रौढ़  सन्तोषजनक होगा  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  a  क
 द ।

 में  समझता  हूँ  कि  उनके  सम्बन्ध  में  विस्तृत  निर्देश  आवश्यक  नहीं
 हैं  |  जेसा कि  वे  जानते  हैं

 इस  राज्य  की  वर्तमान  जनसंख्या  लगभग  साढ़े  चार  करोड ़है  ।  जब  महाराष्ट्र  की  जनसंख्या

 _.  की  जनसंख्या  से  लगभग  ग्रीन  होगी  ।  महाराष्ट्र  का  क्षेत्रफल
 भी

 गुजरात  से  बड़ा  होगा  ।  एक  का

 क्षेत्रफल  ७३,०००  वग  मील  होगा  कौर  दूसरे  का  १,२०,००« वग  मील  |
 मह

 तव

 हैं  क्योकि
 महाराष्ट्र बहुत  प्राचीन  समय  से  ही  विभिन्न  कार्यवाहियों का  केन्द्र  रहा  गुजरात भी  अनेक  बात

 में  प्रसिद्ध रहा  हैं  ।  राज  हमारे  देश  में  जो प्रगति हो  सकी  है  उसका  बहुत  कुछ  श्रेय  इन  दो

 राज्यों  में  उत्पन्न  हुए  नेतायों  को  हें  ।  जब  चारों  श्र  ग्रन्थकार  छाया  EAT  AT  तब  उन्होंने हमें  गर्व

 दया  ।  इसलिए  हम  उनके  ग्रत्यन्त कृतज्ञ कृतज्ञ  हैं  यदि  हमारे हल  से  महाराਂ ३  प्रौढ़  जीत  की  डा
 र

 उन्नति  हो  सकी  तो  यह  हमारे  लिए  बड़  गव  की  बात  होगी  |  गा

 TUT
 दोनों  राज्यों  की  जनसंख्या  तो  में

 बता  ही  चुका  हूं
 |

 जहां  तक  क्षेत्रफल का  सम्बन्ध
 गुज  रात

 में  १७  जिले  होंगे  जिनमें  भ्रम्बेरगांव के  ५०  गांव  कौर  विंमान  खानदेश  जिले  के
 के

 इग  शाद

 भीर
 सम्मिलित  होंगे

 ।
 में  जानता हूं  कि  इनके  सम्बन्ध में

 कुछ  मतभेद  है  परन्तु
 में

 हूँ  कि  हम

 सम्बन्ध  में  भी  सहयोग  से  काम  लें  जेसा  कि  aa  तक  करते  पाए हैं  ।  यदि or

 yaa भाट  ना  कायम  रखी  जाए  तो  कोई  कठिनाई  उपस्थित  नहीं  होगी  ।

 महोदय  पोठासोन

 क
 TS  राज्य  में  द्वि भा यों  राज्य  का  नह  क्षेत्र  रहेगा  नक्सल  जेसा  कि  में  कह  चका  वह  आबादी

 ग्रोवर  कल  दोनों में  बड़ा  होगा  |  उसने  जिलों  को  संख्या  श्रमिक  है  प्री  विदर्भ  का
 रा

 प
 भी

 लित  है
 ।

 ल  इसके  बाद  में  वित्तीय  व्यवस्था  का  उल्लेख  करना  चाहता  हुं  ।  उसके  arg  में

 गई  मतभेद नहीं  है  ।  हमारी  यह  इच्छा  रही  है  कि  पुनर्गठन  के  ज  दोनों  राज्य  प्रपनी  टांगो ं|

 पर  खड़े  हो  सकें  एक  दूसरे  की  सहायता  करें  ।  समिति  ने  केवल  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  था  पैर

 वस्तुत  ब्यौरा  श्री  चाह्वाण  डा०  जीवराज  मेहता  ने  तैयार  किया  था  ।  उन्होंने यह  निर्णय  fa

 के  गुजरात  का  घाटा  ६  वर्षों  तक  पूरा  किया  जाएगा  उसके  बाद  वह  कम  होता  जाएगा  ताकि

 ः दस  वर्षों  की  समाप्ति  पर  महाराष्ट्र  को  गुजरात  को  कुछ  भी  भुगतान  न  करना  पड़े  ।

 द
 घाटे  की  वास्तविक राठी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समय  पहले  कुछ  मतभेद  था  |  इसके  लिए  a

 व  8)
 भट्टा चा यें  के  सभापतित्व  में  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  समिति  ने  इस  मामले  पर

 विचार  किया  ।  मतभेद होने  के  कारण
 सभापति  ने  कोई

 मत
 नहीं  व्यक्त  किया  क्योंकि  वह  उस  विवार

 में  नहीं  पड़ना  चाहते  थे
 ।

 कुछ  सदस्यों के  अ्रनुसार  घाटा  लगभग  €  करोड़  रुपये  के  होता  था
 ज

 कि
 कुछ  अन्य  सदस्यों  के  वह  केवल  ४.  ३५  करोड़  रुपये  ही  होता  था  ।  चूंकि  वें  कोई  निणंय

 नहीं  कर  सके  इसलिए  मेंने  भूतपूर्व  वित्त  सचिव  श्री  रंगाचारी  से  भी  उस  मामले  की  जांच  करवाई  |

 जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते
 हैं  मुख्य  मतभेद  दो  मदों  के  सम्बन्ध  में  था :  परीशाँ

 प
 र

 प्रौढ़  सड़क  कोष  ।

 श्री  रंगाचारी  ने  समस्त  मामले  को  जांच

 को

 te  कट्ठा  कि  समस्त
 शोधन  प्रभार

 को
 राजस्व  के  घाट

 में
 सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  है  वरन्  केवल  वही  भ

 लित  किया
 जा  सताता  है

 जिस  मे  ऋण  को  शट
 थे

 बन्दगी
 अर दोन

 आ

 म थ
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 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  सड़क  कोष  में  से  जितनी  राशि  प्रति  वर्ष  खर्च  की  जाय  वही  राजस्व  व्यय

 समझा  जाय  प्रौढ़  शेष  का  विचार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  झ्राधार पर  आंकड़ों  का  पुनरीक्षण

 गया  कौर  झ्राकलनों  के  अनुसार  वे  राशियां  इस  प्रकार हैं  :  १९६०-६१  के  ग्यारह  महीनों

 के  लिए  ६०१  लाख  रुपए  के  लिए  ६१३  लाख  रुपए  ।  १९६३-६४  से  यह  राशि

 कम  होने  लगती  है  ५८५  लाख  रुपए  रह  जाती  है  ।  PEEV-EY AUER में  ५६१  लाख  रुपये हो  जाती

 PEGU—-EE  में  ५२६  लाख  PERCY  में  ४३२  लाख  १९६७-६८  में  BBE
 ~

 लाख  १९€  EGO A में  २०८  लाख  रुपए  रोक  १९६९-७०  में  ११३.८  लाख  रुपए  ।  इस

 प्रकार  पहले  वर्ष  के  ग्यारह  महीनों  अ्रगले  वर्ष  की  राशि  लगभग  १२.  १६  करोड़  रुपए  होती  है

 शर  शव  अवधि की  ३३  ८०  करोड़ रुपए  |  परन्तु  यह  तय  gat  कि  पहले  दो  वर्षों  की  राशि  का

 भुगतान  उस  राशि  में  से  किया  जाएगा  जो  महाराष्ट्र  को  सोमा  शुल्क  इरादी  से  प्राप्त  होगी

 भर  शेष  अवधि  के  लिए  वह  राशि  दो  भागों  में  विभाजित  की  जाएगी  जिनमें  से  एक  भाग  का  भुगतान

 प्रत्या भू तियों  के  रूप  में  किया  जाएगा  दूसरे  का  गुजरात  के  दायित्वों  को  कटौती  द्वारा  |  इस

 सब  का  निर्धारण  निश्चित  तारीख  को  किया  जाना  था  ।  इसलिए  नये  आकलन  किए  गए  ताकि  art

 देय  होने  वालो  राशियों में  से  ब्याज  कम  कर  दिया  जाय  प्री  यह  राशि  ३३ .  ८०  करोड़ रुपए  से  घट

 कर  कप  RE  करोड़  रुपए  रह  गई  ।  इस  प्रकार  कुल  देय  राशि  Vo  क  करोड़  रुपए  निकलती

 ates  विशेषज्ञों  के  आकलनों  पर  आधारित  थे  ale  सम्बन्धित  पक्षों  ने  उन्हें  स्वीकार  कर

 लिया  ।  फिर  यह  भी  तय  किया  गया  कि  गुजरात  को  नई  राजधानी  बनाने  के  सम्बन्ध  में  भी  सहायता

 दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  लिए  लगभग  दस  करोड़  रुपए  दिए  जायेंगे  ।

 जहां  तक  आस्तियों  कौर  दायित्वों  का  सम्बन्ध  दोनों  राज्यों  ने  उस  व्यवस्था  को  स्वीकार

 किया  जो  वार्धाचारियर  समिति  ने  को  थी  प्रौढ़  जहां  तक  इस  भुगतान  का  सम्बन्ध  है  वह  भ्रांतियों

 में  से  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  दायित्वों  का  सम्बन्ध  gala  वास्तविक  प्राकलन  नहीं  किये  गए

 है  मेरा  विचार  है  कि  लगभग  ४०  प्रतिशत  का  भार  गुजरात  को  वहन  करना  होगा  कौर  ६०  प्रतिशत

 महाराष्ट्र  को  ।  वित्तीय  व्यवस्था  की  मोटो  रूपरेखा  इस  प्रकार  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  wie  भी  कार्य  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  के  समय  किए  जाते  हैं  जैसे  नए

 विधान  मण्डलों  की  स्थापना  तथा  लोक  संभा  कौर  राज्य  सभा  में  उनके  प्रतिनिधियों  का  उपबन्ध  ।

 महाराष्ट्र  के  gs  सदस्य  राज्य  सभा  में  होंगे  और  गुजरात  के  ११  सदस्य  ।  महाराष्ट्र  में  दो  संभागों

 का  विधान  मण्डल  होगा  जब  कि  गुजरात  में  केवल  एक  ही  सभा  होगी  ।  जहां  तक  विधायकों  की

 संख्या  क  सम्बन्ध  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में  २६४  सदस्य  होंगे  कौर  गुजरात  विधान  सभा  में

 १३२  सदस्य  |

 गुजरात  के  उच्च  न्यायालय  की  स्थापना  नए  राज्य  के  निर्माण  के  तुरन्त  बाद  ही  की  जाएगी

 शर  उस  प्रयोजन  के  लिए  बम्बई  के
 वर्त  मान

 उच्च  न्यायालय  से  न्यायाधीश  लिए  जायेंगे  |  जहां  तक

 लोक  सेवा  आयोग  का  सम्बन्ध  है  बम्बई  में  तो  विमान  आयोग  हो  रहेगा  गुजरात  में  नया  आयोग

 बनाया  जएगा  ॥

 अन्य  छोटी-छोटी  बातों  का  निर्देश  करना  मैं  आवश्यक  नहीं  समझता हूं  ।  समस्त  विधेयक
 नीय  सदस्यों के  हाथ  में  है  वे  स्वयं  उसमें  सन्निहित  प्रत्येक  प्रस्ताव  को  जांच  कर  सकते  हैं  ।

 at.  oS  जगा
 में  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  ह  ्  बई  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 नीति  सम्बन्धों  वक्तव्य के  उपबन्धों  को  क्रियान्वित  का  प्रयत्न  करेंगे  ।
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 गो०  बन०

 मं  माननीय  सदस्यों  से  पुनः  अपील  करता  हूं  कि  वे  इस  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  भाईचारे  की  भावना

 से  विचार  वे  सब  सदियों  से  साथ-साथ  रहते  are  हैं  प्रौढ़  अरब  भी  कोई  राज्य  केवल  महाराष्ट्र

 अथवा  गुजरात  वालों  का  नहीं  हो  सकता  है  ।  हम  सब  भारत  के  नागरिक  हैं  ।.

 व्
 यह

 याद  रखना  चाहिए  कि  प्रशासकीय व्यवस्था  का  हमारे  मूलभूत  सिद्धान्तों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 प्रद्यासकोय व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  बिचार  करते  समय  हमें  देश  के  हित  को  ही  सर्वोपरि

 ना  चाहिए |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 गयी  श्री०  mo  डांगे
 :  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  महाराष्ट्र  atc

 गुजरात  राज्यों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  प्रभी  तक  ट्रिनिटी  राज्य  के  संगठन  से

 राज्यों  के  पुनगठन  के  मूल  सिद्धान्त  का  हनन  होता  रहा है  |  जब  मेंने  EX  में  सभा  में  यह  कहा  था

 कि  महाराष्ट्र शर  गुजरात  का  निर्माण  क्यों  नहीं  किया गया  मझे  यह  उत्तर दिया  गया  था  वं

 प्रसाद  ने  जो  कुछ  किया  है  उसे  चुपचाप  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए  |  तब  मेंने  यह  कहा  था

 कि  भाषावार  राज्यों  के  निर्माण  के  सिद्धान्त  की  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  पिछले  चनावों

 में  महाराष्ट्र  के  निर्माण  को  ही  प्राकार  माना  गया  था  झ्र  यह  भला  प्रकार  सिद्ध  हो  गया  था  fa

 द्विभाषी  राज्य  किसी  को  भी  पसन्द  नहीं  पाया  है  ।  फिर  भी  तीन  साल  तक  उस  गलती  को  बना  रहने

 दिया  गया  |

 इन  पिछली  बातों  का  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि  कभी  कभी  भूतकाल  का  निदेश

 भविष्य  के  लिये  सहायक  होता  है  |  इस  मामले  में  कांग्रेस  दल  को  यह  शिक्षा  लेनी  चाहिए  कि

 संसद  की  मंजूरी  मिल  जाने  के  बावजूद  उसके  कार्य  साया  रोक  जनता  के  हित  के  श्रतुकूल  नहीं

 होते  यह  विधेयक  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  मेरी  बात  ठोक  थो  प्रौढ़  माशा  करता  हूं  कि

 सरकार  अन्य  समस्या त्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  आचरण  करेगी  |

 इस  विधेयकਂ  को  बम्बई  पुतर्गठतन  विधेयक  कहना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  दो  नयें  राज्यों  का  जन्म  हो

 रहा  उनकी  सामानों  का  समायोजन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  विधेयक  इस  सिद्धान्त  का  समान

 करता  है  कि  प्रजातंत्र  के  विकास  के  लिए  लोगों  की  भाषा  को  ही  प्रशासन  का  अ्राघार  बनाना  झावर्यक

 यह  भाषा  का  सिद्धान्त  हरनेक  राज्यों  के  सम्बन्ध में  लागू  होता  है  जेसे  उत्तर

 केरल  अरार  स्वान्त  |  परन्तु  दुर्भाग्यवश  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  वैसा  नहीं  हो  सका  था  क्योंकि  बम्बई

 नगर  के  कुछ  पति  लोग  उसमें  बाधक  हो  रहे  थे  ।  उन्हें  यह  भय  था  कि  यदि  बम्बई नगर  महाराष्ट्र

 में  सम्मिलित  हो  जाएगा  तो  उनके  व्यापारिक  हितों  को  हानि  पहुंचेगी  ।  वे  अपने  पेसे  के  जोर  से  बम्बई

 को  महाराष्ट्र में  मिलाए  जाने  से  रोकते  रहे  स्वयं  राज्य  पुनर्गठन wa  प्रतिवेदन में

 यह  कही  गया  है  कि  कुछ  लोगों  ने  यह  झ्राद्यंका  व्यक्त  को  थो  कि  यदि  बम्बई  महाराष्ट्र  में  चला  जाएगा

 तो
 उनके  वाणिज्यिक  हितों  को  नुकसान  पहुंचेगा  |  खेद  है

 कि
 उनके  पैसे  के  जोर  के  कारण  संसद

 ने  भी  उनके  पक्ष  में  निर्णय  दे  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  |

 थी  श्री ०  श्र०  डांगे  :  arta  आज्ञा  शिरो धा यं  हे  ।  परन्तु  यह  सर्वथा  सही है  कि  कुछ

 ज्यिक  हितों  के  विचार  से  ही  वैसा  निर्णय  किया  गया  था  ।  मुझे  खुशी  है  कि  wa  यह  आशंका  दूर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हो  गई  है  त्न  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  बम्बई  को  महाराष्ट्र  में  ही

 सम्मिलित किया  गया  है  ।  यह  उस  भाषावार  राज्यों  के  सिद्धान्त  की  विजय  है  जो  पांच  वर्षों  तक

 जाता  रहा  है  ।  यदि  यहं  पहले  ही  कर  दिया  गया  होता  तो  गुजरात  महाराष्ट्र  की

 जनता  को  इतने  दिन  तक  कष्ट  न  भोगने  पड़ते  ।  कर्ब  हमें  वह  संघर्ष  भुला  देना  हिए  जो  इन  राज्यों

 के  निर्माण  के  लिए  किया  गया  था  तथा  जिसमें  सैकड़ों  लोग  मारे  गए  थे  ।  यदि  इस  सिद्धान्त  को

 पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  गया  होता  तो  यहं  खूनखराबा  न  हुई  होती  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  उसका  मैं  स्वागत  करता  हुं  ।  दोनों  राज्यों  का  निर्माण

 १  मई  को  किया  जाता  सौभाग्य  का  चिह्न  है  ।  गुह-मंत्रो  ने  बम्बई  नगर  के  विगत  सम्मान  का  उल्लेख

 किया  ।  में  उसको  समझने  में  स्वधा  असमर्थ  हूं  ।  बम्बई  का  मजदूर  वग  Lo  से  अपनी  स्वतंत्रता

 के  लिए  लड़ता  at  रहा  है  इस  नगर  के  मजदूर  वर्ग  को  मई  दिवस  का  गें  है  कौर  वहू  कांग्रेस

 मण्डल  कप  ग्रत्यन्त  आभारी  रहेगा  यदि  इन  राज्यों  के  १  मई  को  निर्माण  का  निर्णय  बाद  में
 बदल

 न  दिया जाय

 ae  विधेयक  में  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  मैं  संयुक्त  समिति  में  ही  विस्तारपूर्वक  निवेदन

 करूंगा  |  मुझे  इस  बात  का  अत्यन्त  दुःख  है  किः  यह  शुभ  कार्य  भी  इस  प्रकार  नहीं  किया  जा  रहा  है

 जिससे  पिछले  समय  की  कटुता  दूर  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  तीन  चार  बातों  का  निर्देश  करना

 चाहता  हुं  ।

 विधेयक  में  महाराष्ट्र  राज्य  को  बम्बई  नाम  दिया  गया  है  जो  ठीक  नहीं  है  ।  इसका  प्रय  यह

 लगाया  जाएगा  किः  महाराष्ट्र  के  ऐतिहासिक  महत्व  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 मुझे  खुशी  है  कि  बम्बई  विधान-सभा  ने  सव-सम्मति  से  महाराष्ट्र  नाम  स्वीकार  किया  है  अपने

 संकल्प में  उसकी  सिफारिश की  है  i  यदि  वैसा  नहीं  किया
 जाएगा  तो  पुनर्गठन के  उद्देश्य  के

 सम्बन्ध  में  गलत  धारणायें  फैलेंगी

 जहां  तक  वित्त  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  हम  गुजरात  को  सहायता  देने  का  विरोध  नहीं  करते

 हैं  परन्तु  इतना  श्रव्य  चाहते  हैं  कि  बजट  सामान्य  हो  जिसमें  बहुत  महत्वाकांक्षी  योजनाएं  न  हों

 महाराष्ट्र  न  निकाली जाए  ।  इस  प्रकार  की  बातें  सुनने  में  जाती  हैं  कि  ara  अपना  नगर

 ले  wa  हम  देखेंगे
 कि

 आपको  वित्त  कहां  से  मिलेगा
 ।

 यह  ठीक  नहीं  है  और  महाराष्ट्र से  पूंजी

 नहीं  हटायी  जानी  चाहिए  इसके  fata  जहां  तक  गुजरात  की  सहायता  का  प्रशन  है

 किसी  राज्य  से  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हम  इतने  समय  तक  तुम्हारी  सहायता  करेंगे

 क्योंकि  उतने  समय  तक  वह  स्वावलम्बी  बनने का  प्रयत्त  नहीं  करेगा  ।  यदि  किसी  राज्य  से  वैसा  कह

 जाएगा
 तो

 वह  भ्र पने  घाटे  को  कम  करने  के  बजाय  वास्तव  में  बढ़ाने का  ही  प्रयत्न

 करेगा  ताकि  अधिक  सहायता  प्राप्त  कर
 सके

 ।  इस  लिए  मैं  इस  व्यवस्था  को  ठीक  नहीं  समझता हूं  ।

 फिर  कछ  गांवों  का  प्रदान  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  मराठी  भाषी  गांव  महाराष्ट्र  में  सम्मिलित

 किए  जायें  और  गुजराती भाषी  गांव  गुजरात  में  ।  इस  सिद्धान्त  का  हनन  किया  जा  रहा  है  क्यों  कि

 कुछ  लोग  वन  खनिज  सम्पत्ति  शादी  के  लिए  कुछ  क्षेत्र  प्राप्त  करना  चाहते  मेरा  तात्पर्य

 नन् दुर बा  ताल्लुक  के  देव  मोगरा-ग़ैबी नम्बर  वन  क्षेत्र  से  है
 ।

 यह  क्षेत्र  गुजरात  को  इसलिए  नहीं
 दिया

 जा  रहा  है  कि  वहां  गुजराती लोग  रहते हैं  च्  इसलिए कि  वह  वन  सम्पत्ति से  पूर्ण है  ।

 इंस
 प्रकार

 का
 श्रावष्टन  प्रजातांत्रिक

 नहीं  कहा  जा  सकता
 ।

 मेरा  श्रनुरोध है  कि  गांवों का  श्रावण्टन

 विशुद्ध
 भाषा  के

 आघार
 पर  ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  प्रदान  के  संबंध  में  पुनर्विचार

 किया  जाना  झ्रावश्यक है  ।
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 फिर  एक  जिले  के  सम्बन्ध  में  यह  विवाद  है  कि  वह  मराठी  या  गुजराती  ।  हम  उसे  मराठी

 क्षेत्र  समझते  हू  शर  वे  लोग  गुजराती |  पहले  श्री  खेर  श्री  मोरारजी देसाई  नें  उसे  मराठी

 भाषी  करार  दिया  था  ।  aa  यदि  are  उसे  नहीं  मानते  तो  उसके  में  एक  आयोग  faa

 किया  जाना  चाहिए  ।  वह  झ्रायोग  ही  उसका  निर्णय  करे  ate  इस  के  लिए  कोई  सिद्धान्त  निर्धारित

 किया  जाना  चाहिए  ।  यहां  किसी  सिद्धान्त  का  पालन  इसलिए  नहीं  किया  गया  है  कि

 डांग  में  वनसर्पा त  बहुत  है  जो  गुजराती  ठेकेदारों के  हाथ  में  है  ।  यह  ठीक  नही ंहै  ।  श्राप  यह  कह

 सकते  हैं  कि  डांग  के  प्रदान  का  निर्णय  निर्वाचन के  परिणाम  के  आधार  पर  किया  गया  था  ।  परन्तु

 मेरा  विचार  है  कि  यह  ठीक  नही ंहै  ।  ade  चुनावों  में  यह  सिद्ध  हो  चका  है  कि  बेलगाम  मराठी

 क्षेत्र  है  फिर  भी  उसको  नहीं  माना  गया  है  ।  यदि  डांग  के  संबंध  में  चुनाव  के  निर्णय  को  झ्राधार  माना

 जाता  है  तो  नायर  भी  वसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 फिर  परिश्रमी  खानदेश  के  कुछ  गांवों  का  दावा  करना  हमारे  प्रति  प्र न्याय  है  ।  यह  तके  ठीक

 नहीं  है  कि  at  चल  कर  वे  जल  मग्न  हो  जायेंगे  ।  मेरा  निवेदन है  कि  कई  बांध  का  काम  aT

 तक  शुरू  नहीं  हुमा  फिर यह  मांग  क्यों  की  जा  रही  है
 ?

 यही  उस  बांध  की  आवश्यकता

 के  संबंध  में  विशेषज्ञ  अभी  तक  एकमत  नहीं  हो  सके  हैँ  ।  फिर  यह  जल्दबाजी क्यों  ?  इतना ही  नहीं

 वे  झील  के  ग्रास  पास  का  दो  मील का  क्षेत्र  भी  मांग  रहे  हैं  जिस  से  झील  की  चौकसी  की  जा

 सके  ।  क्या हम  दो  च्  राज्य हूँ  जो  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?  यह  दो  मील  का  क्षेत्र

 मराठी  भाषी  है  ।  इसलिए  उसका  दूसरे  राज्य  में  मिलाया  जाना  ठीक  नहीं  होगा  ।  मैँ

 करता  हुं  कि  संयुक्त  समिति  कौर  सभा  इस  प्रदान  के  संबंध  में  भली  प्रकार  विचार  करेगी
 ।

 हम  देखते  हैं  कि  जिस  प्रकार  से  महाराष्ट्र  शर  गुजरात  राज्यों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 है  उस  से  समस्त  समस्याएं  हल  नहीं  होतीं  वरन्  कुछ  कठिनाइयां  बनी  रहेंगी  ।  इसलिए मैं  चाहता

 हूं  कि
 इन  राज्यों  का  निर्माण  इस  प्रकार  किया  जाय  कि  कोई  समस्या न  रह  जाय  ।

 समस्त

 सदस्यों को  निष्पक्ष  रूप  से  हल  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  गुजरात  के  लिए  कोई  क्षेत्र  श्रावक

 है  तो  हम  उसे  देने  को  तेयार हैं  ।  परन्तु  में  इतना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  किया  जाय  वह

 पारस्परिक  समझौते  से  हो  ।

 हम  देखते  हैं  कि  जिस  प्रकार  की  कार्यवाही  हो  रही  है  वह  श्रीवास की  द्योतक  है  क्योंकि

 छू  वर्षों  का  घाटा  पेशगी  लिया  जा  रहा  है
 ।

 ऐसा  मालूम  होता  है
 कि

 कांग्रेस
 मंत्रिमण्डल

 को  यह

 भय  है  कि  महाराष्ट्र में  कांग्रेसी  सरकार नहीं  बनेगी  ।  इसीलिए  वे
 समस्त  अंशदान का  भुगतान

 पहले  करा  लेना  चाहते  हैं  उन्हें  समिति  का  भय  है  ।  परन्तु  समिति  की  सरकार

 नहीं
 बन  सकेगी  क्योंकि  हमारे  प्रजा  समाजवादी  मित्र उसे  कायम  नहीं  रखना  चाहते  ।  वे  कहते

 हैं  .  कि  समिति का  लक्ष्य  पूरा  हो  गया  है  इसलिए  उसे  समाप्त  कर  जाना  चाहिये
 ।

 sa  में  मेरा  निवेदन है  कि  गुजरात  कौर  महाराष्ट्र की  समस्या  पारस्परिक  वैमनस्य  की

 नहीं  है  वरन्  प्रजातंत्र  के  एक  ग्राघारभ  सिद्धान्त  के  लिए  संघर्ष है  ।  वह  सिद्धान्त यही  है  कि

 जनता  के  लिये  सरकार  के  साथ  किसी  अन्य  भाषा  की  अपेक्षा  बोल-चाल की  में  बात

 करना  alae  शझ्रासान है  |  इसीलिए हमने  भाषावार  राज्यों के  लिए  संघ  किया था  wa  वह

 सिद्धान्त  स्वीकार कर  लिया  गया  है  ।  परन्तु  केवल  भाषावार  राज्यों  की  स्थापना  से  ही  दोनों

 राज्यों की  समस्त  समस्याएं  हल  नहीं  हो  जायेंगी  |  उत्तर  बंगाल  अथवा  केरल  किसी

 की  भी  समस्याएं केवल  भाषा वार  राज्य  बन  जाने  से  दल  नहीं  हो  गई  हैं  ।  भाषावार  राज्यों
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 का  निर्माण  तो  प्रजातंत्र की  दिशा  में  पहला  कदम  मात्र  है  ।  भाषावार  राज्य  बन  जाने  पर  हम

 mont  विभिन्न  समस्याओं को  अधिक  शीघ्रता से  हल  कर  सकेंगे  ।  परन्तु  यदि  पुनर्गठन के

 स्वरूप  भी  कुछ  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  हैं  तो  उस  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जो  परिमाण

 रखे  गए  हैं  वे  ठीक  नहीं  हैं  |

 उदाहरण  के  लिए  बम्बई  के  ordeal  के  लिए  परित्राण  क्यों  रखे  जा  रहे  अल्पसंख्यकों

 की  सुरक्षा तो  इसी  से  स्पष्ट  है  कि  वहां  की  जनसंख्या  में  बहुमत  मजदूर  वर्ग  का  है  ।  कारखानों में

 काम  करने  वाले  मजदूर  न  मराठी  हैं  शौर  न  गुजराती  |  उन  में
 देश

 के  सभी
 भागों

 के  लोग

 जो  विभिन्न  भाषायें  बोलते  परन्तु  वे  सब  पूंजीवाद  के  विरुद्ध  लड़  रहे  हैं  समाजवाद  की  कौर

 बढ़ना  चाहते  जब  कभी  कोई  मांग  की  जाती  है  तो  सब  faa  कर  ही  काम  ह» ब्य स्तह  |  क्या  मजदूर

 वग  कभी  अल्पसंख्यकों की  उपेक्षा  कर  सकता  है  ?  इसलिए  इस  प्रकार  की  गारंटियां  चालू  करना

 ठीक  नहीं  है  ।

 इसके  शभ्रतिरिवत मराठी  राज्य  को  क्षेत्रीय  का  सामना  भी  करना  पड़गा  ।  कछ

 भाग  तो  बहुत  उन्नत  हैं  कौर  कुछ  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं
 ।

 मराठवाड़ा  क्षेत्र
 निजाम

 के
 राज्य  में

 बहुत  उपेक्षित रहा  है  तथा  वहां  सिंचाई  की  सुविधाओं का  ara  है  ।  इसी  प्रकार  विदर्भ  के
 क्षेत्र

 at  विकास  किया  जाना  भी  aaa  है  ।  यह  असमानता  केवल  पृथक  राज्य बना  देने  से  दूर  नहीं

 हो  जाएगी  क्योंकि  हमारी  योजना  में  ही  यह  दोष  है  कि  सब  क्षेत्रों का  विकास  एकसा  नहीं  किया

 जा  रहा  है  ।  इसीलिए  तामिलनाड  से  यह  आवाज  उठ  रही  हैं  कि  वहां  इस्पात  संयंत्र की

 स्थापना
 क्यों  नहीं  की  जाती ?  यह  समानता दूर  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 मराठवाड़ा  महाराष्ट्र  का  समानता  के  पर  विकास  किया  जाय  |  यह
 तभी  हो  सकता  है

 जब  कि  नए  राज्य में  wt  व्यवस्था  के  प्रजातांत्रिक  सिद्धान्तों का  ्य  किया  जाय  ।

 करता हूं  कि  नथा  मंत्रिमंडल समस्त  क्षेत्रों  के  समान  रूप  से  विकास  का  प्रयत्न  करेगा
 सब

 समस्याओं  का  सही हल
 निकालने

 में  सफल  होगा

 श्री  गोरे  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक पर  विचार  करते  समय  उन  लोगों  को

 श्रद्धाजंलि  alta  करना  सर्वथा  उचित  होगा  जिन्होंने  गुजरात  महाराष्ट्र के  एक  भाषी  राज्यों

 की  स्थापना के  लिए  अपने  जीवन  का  बलिदान  चढ़ाया  है  ।  मेरा  विचार है  कि  यदि  यहीं  कार्य

 से  तीन  वर्ष  पहले  कर  दिया  जाता  तो  कहीं  भ्रच्छा होता  ।  द्विभाषी राज्य  की  प्र सफलता

 को  स्वीकार  करके  ही अब  कांग्रेस दल  ने  यह  निर्णय  किया  है  ।  कुछ  समय पहले  तक  यही  .  कहा

 जाता  था  कि  द्विभाषी  राज्य  कायम  रहेगा  श्री  पाटिल  ने  तो  यहां  तक  कहा  था  कि  जब  तक  सूर्य

 श्र  चन्द्र  राकेश में  रहेंगे  तब  तक  बम्बई  नगर  महाराष्ट्र  को  नहीं  दिया  जाएगा  |  मैं  केवल

 इतना ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  हमारी  सरकर  को  अधिक  दूरदर्शी  बनने  जनता
 की  इच्छा  न हि तुसार ्  चलने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध
 भ. मे श्रपना भाषण केवल

 भाषण  केवल  कुछ  बातों तक  सीमित  रखूंगा
 क्योंकि  संयुक्त  समिति  का  सदस्य  होने  के  नाते  मुझे  oat  विचार  प्रकट  करने  का  पर्याप्त  अवसर

 मिलेंगी  ।

 महाराष्ट्र  नाम  कोई  नई  ईजाद  नहीं  है
 ।'

 वह  पिछले  ८००  वर्षो ंसे  चला आ  रहा  है  ।

 महानुभाव  सम्प्रदाय  के  संस्थापक  चक्रधर  ने  अरसे से  ५००

 वर्ष  पूर्व  महाराष्ट्र
 नाम  और  उस

 की
 सामानों  का

 उल्लेख  किया  था
 |  इसलिए  यदि  हम  यह कहते हैं  कि  समस्त  मराठी  भाषी  क्षेत्र

 मूल  site  र में
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 का  एक  राज्य  बनाया  जाना  विदर्भ  को  wey  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कौर  उसे  महा  राष्ट्

 पुकारा जाना  चाहिए  तो  वह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 इस  के  बाद  मैँ  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  विदर्भ  मराठवाड़ा  की  जनता  को  दिए  गए

 आशवासन पर  हूं  ।  यह  श्राइवासन  पर्याप्त  नहीं  समझा  जाता  यह  कहा  जाता  है  कि  उसे

 अधिनियम में  ही  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  मैँ  नहीं  जानता  कि  वैसा  करना  संभव  है  या

 नहीं  परन्तु  यदि  संभव  है  तो  वैसा  श्रवद्य  किया  जाना  चाहिऐ  ताकि  विदर्भ  ate  मराठवाड़ा की  जनता

 को  यह  विश्वास  हो  जाय  कि  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसे  कल  ठुकराया नहीं  जाएगा

 जहां  तक  बम्बई  नगर  के  अल्पसंख्यकों  को  दिए  गए  परित्राणों  का  संबंध  में  समझता हूं

 कि  उनकी  कोई  झ्रावस्यकता नहीं  थी  ।  जब  अन्य  बड़े  नगरों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  है  तो

 फिर  यहीं  क्या  झ्रावश्यकता थी  ?
 मैँ  समझता हूं  कि  महाराष्ट्र में  गुजराती

 वाड़ी  सभी  व्यापार  करते  हैं  तथा  उनके  हित  पुर्णतः  सुरक्षित  हैं  ।  इसलिए  इस  प्रकार  के  परित्राण

 चाल  नहीं  जाने  चाहिएं  |  हमारे  यहां  बहुत  से  बड़े  नगर  हैं  कौर  बहुत  से  नए  स्थापित  होते जा

 रह ेहैं  जिन  में  देश  के  सभी  भागों  के  लोग  रहते  यदि  एक  नगर  में  इस  प्रकार  के  श्राइवासन  दिए

 जायेंगे  तो  वन्य  नगर  भी  उनकी  मांग  करेंगे  कौर  उन्हें  स्वीकार करना  होगा  ।

 श्री
 डांगे  ने  उन  राज्य  क्षेत्रों  का  निर्देश  किया  जो  गुजरात  में  सम्मिलित  किए  जा  रहे

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  waves  किस  आधार  पर  किया  गया  है
 ?  बम्बई के  मुख्य  मंत्री

 भी

 उसका  शभ्रौचित्य  सिद्ध  करने  में  असफल रहे  हैं  जहां तक  डांग  क्षेत्र का  संबंध  यह

 कहा  जाता है  वहां  के  स्थानीय  चुनावों  में  कांग्रेस  हार  गई  जो  उसे  महाराष्ट्र में  मिलाने के  पक्ष  में

 थी  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  चुनाव  कांग्रेस  के  ही  दो  गुटों  के  बीच  में  था  ।  कांग्रेस ate  समिति  के

 बीच  में  नहीं  ।
 यही  नहीं  उन  में  से  किसी  भी  गुट  की  चुनाव  घोषणा  में  डांग  क्षेत्र  के  महाराष्ट्र

 अथवा  गुजरात  में  मिलाए  जाने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  इसलिए  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है

 कि  चूंकि  स्थानीय  चुनाव  का  परिणाम  श्रापके  विरुद्ध  रहा  है  वह  क्षेत्र  गुजरात
 को  दिया

 गया है

 परन्तु  अ्रम्बेरगांव  तथा  प्राय  गांव  गुजरात  को  क्यों  दिए  जा  रहे  हैं
 ?

 यह  कहा  जाता है  कि

 ग्राम  पंचायतों  ने  उस  ara  के  संकल्प  पारित  किए  थे  ।  ये  गांव  थाना  जिले के  हैं  ।  वहां के

 स्थानीय  चुनावों  को  न  मान  कर  ग्राम  पंचायतों  के  संकल्पों  को  आधार  बनाया  गया  फिर  पश्चिमी

 खानदेश  के  संबंध  में  यह  कहा  जाता  है  कि  उकई  बांध  के  निर्माण  के  लिए  उन  गांवों  का  गुजरात में

 मिलाया  जाना  झ्रावश्यक है  क्योंकि  वें  बांध  के  जलागम  क्षेत्र  में  आते हैं  ।  में  चाहता हूं  किसी  एक

 सिद्धांत को  भ्र पना या  जाय

 इस  के  भ्र ति रिक्त  यह  सिद्धान्त  बहुत  खतरनाक  है  कि  यदि  किसी  राज्य  के  बांध  का  जला गम

 क्षेत्र  किसी  wer  राज्य  में  जाता  हो  तो  समस्त  क्षेत्र  उस  राज्य  को  मिलना  चाहिए जो  उस  जल  का

 योग  करेगा  |  हम  इस  प्रकार  के  अनेक  बांध  बनाने  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  मे  चाहता  हू ंकि  इस

 सिद्धान्त के  संबंध  में  पुनर्विचार किया  जाय  |  म  यह  इसलिये  नहीं  कह  रहा  हुं  कि  में  महाराष्ट्री  हूं  ।

 यदि  कल  राजस्थान  कोई  बांध  बनाता  है  जिसका  जलागम  क्षेत्र  गुजरात  में  प्राता  है  तो  वह

 क्षेत्र  राजस्थान  को  दे  दिया  जाना  चाहिए ?  इसलिए  मैं  चाहता  हं  कि  जो  कुछ  भी  किया  जाय  वह

 भली  प्रकार  सोचसमझ  कर  किया  जाय  ताकि  भविष्य  में  कठिनाइयां
 न

 उत्पन्न  हों
 ।
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 जहां  तक  वित्तीय  व्यवस्था  का  संबंध  में  यही  संकेत  करना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान

 बम्बई  राज्य  के  कच्छ  क्षेत्र  का  उत्तरदायित्व  केन्द्र  ने  ले  रखा  है  ।  सौराष्ट्र के  बम्बई  में

 मिलाए जाने  के  पहले  भी  केन्द्र  उसकी  सहायता करता  था  ।  फिर  उस  क्षेत्र का  भार  महाराष्ट्र

 पर  क्यों  डाला  जा  रहा  है  ?  श्राप  पारस्परिक लेन-देन  की  बात  करते  परन्तु  यहां  तो  केवल

 लिया  ही  जा  रहा  हूँ  दिया  कुछ  भी  नहीं  जा  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  के  संबंध  में  भी  एक  निश्चित

 सिद्धान्त का  पालन  किया  जाय ।

 १  मई  को  इन  राज्यों का  जन्म  होगा  ।  उस  अवसर  के  संबंध  में  जो  निमंत्रण पत्र  छपे  हैं

 उन  में  संयोजकों  में  ऐसे  लोगों के  नाम  छपे  हैं  जिनका  संयुक्त  महाराष्ट्र से  कोई  भी  संबंध नहीं  है

 हम  लोगों  में  से  किसी  का  भी  नाम  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  भेदभाव  करते  हुए  भी  हम  से  पिछली

 बातें  भूलने  के  लिए  कहा  जा  रहा  यह  ठीक  नहीं है
 |

 अन्त  में  मैं  श्री  डांगे  की  एक  बात  का  उत्तर  देना  चाहता  हुं  ।  उन्होंने  कहा

 समाजवादी  दल  समिति  को  समाप्त  करना  चाहता  था ।  यह  ठीक  है  क्योंकि हम  समझते  हैं  कि

 समिति  का  कार्य  पुरा  हो  चुका  है  ।  काय  पुरा  हो  जाने  पर  उसको  बनाए  रखने  का  क्या  तात्पर्य है  ?

 वह  संयुक्त  मोर्चा  बनाए  रखना  चाहते  हैं  क्योंकि  साम्यवादी  दल  हर  जगह  इस  प्रकार के  मोर्चों

 के
 पक्ष  में  है  ।  मुझे  दुख  है  कि

 मं
 उनका  साथ  देने  में  aes  हूं

 इस  विधेयक से  गुजरात  महाराष्ट्र  का  नया  जीवन  प्रारंभ  होगा
 ।

 यदि  हमें  भाई-भाई

 की  तरह  रहना  है  तो  वैसी  भावना  उत्पन्न  करने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  के  लिए  यह

 aaa  है  कि  बिना  किसी  प्रकार  के  भेदभाव  के  कुछ  निश्चित  सिद्धान्तों  का  पालन  किया  जाय  ।

 श्री  ताजिक  मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  महाराष्ट्र  और  गुजरात

 के
 राज्यों

 का  निर्माण किया  जा  रहा  मैं  भी  उन  लोगों को  श्रद्धांजलि  alta  करना  चाहता  हूं

 जिन्होंने  इस  हेतु  भ्रपने  जीवन  ar  बलिदान  किया  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  महा गुजरात  राज्य  का  प्रचार  स्वयं  कांग्रेस  ने  ही  १९५६ में  प्रारम्भ  किया

 था  जब  कि  बम्बई  का  तीन  राज्यों  में  विभाजन  करने  वाला  विधेयक  लोक  सभा  में  रखा  गया  था

 परन्तु  वह  योजना  सफल  नहीं  हो  सकी  ।  तब  गुजरात  के  नवयुवकों ने  उस  के  लिए  आन्दोलन

 प्रारंभ  किया  ।  उनका किस  प्रकार  दमन  किया  गया  यहं  एक  लम्बी  कहानी  है  ।  परन्तु  मुझे  खुशी

 है  कि
 हमारा  बलिदान  व्यर्थ  नहीं  गया  राज  गुजरात  राज्य  की  स्थापना  होने  जा  रही  है  ।

 मेरा  निवदन  है  कि  हमें  इस  बात  की  खुशी  तो  अवश्य  परन्तु  साथ  ही  हम  पिछलें

 कांडों  के  दे  को  तक  नही  भुला सके  हम  १९५६  के  गोलीकांडों की  न्यायिक  जांच  की  मांग
 भले

 ही  छोड़  परन्तु  कया  हम  wad का  स्मारक  भी  नहीं  बना  सकते  हैं  ?  सरकार  हमें
 बसा  करने से  क्यों  रोकती  है  ?

 क्या  गुजरात  की  सरकार  उस  रुकावट  को  दूर  कर  सकती है  जो

 स्मारक
 की

 स्थापना
 के  मागं  में  उपस्थित  की  गई  मेरी  समिति  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि

 वह  गुजरात  राज्य  की  स्थापना  के  पश्चात्  एक  महीने  के  भ्रन्दर  अपने  को  भंग  कर  देगी  ।  परन्तु

 साथ ही  उसने  मुझ से  यह  भी  कहा  है  कि  मैं  सरकार  से  शहीद  स्मारक  के  मार्ग  में  उपस्थित  की  गई

 बाधा  को  हटाने  की  ate  भी
 करूं

 ।  हम  केवल  श्रहमदाबाद में  ही  नहीं  वरन

 कलोल  ae  डभोई  में  भी  शहीद  स्मारक  बनाना  चाहते  हैं  जहां  हमारे  नौजवानों  को  गोलियों  से

 भूना गया  था  ।

 ah  में
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 सरकार  ने  शांति  श्र  सदभावना  बनाए  रखने  की  कपिल  हैं  वैसा  करना  ः  उचित

 है  यह  बात  मैं  स्वीकार  करता हूं  ।  परन्तु  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  की  जनता  का  क्रोध

 अभी  तक  शांत  नहीं  हो  सका  है  |  सरकार  को  उसकी  शांति  के  लिए  सदभावना  व्यक्त  करनी

 चाहिये  ताकि  ग  रात  की  जनता  नए  राज्य  को  सफल  बनाने  में  सहयोग  कर  सके  |

 >
 यह  बड़ी  प्रच्छी  बात  है  कि  इस  विधेयक  को  एक  संयुक्त  समिति  को  निर्दिष्ट किया  जा  रहा

 |  ।  इस  मामले  में  हम  से  wal  तक  कोई  परामर्श  नहीं  किया  गया  है  ।  कांग्रेस ने  जो  नौ  सदस्यों

 की  समिति  इस  के  संबंध  में  निर्णय  करने  के  लिए  नियुक्त  की  थी  उस  में  हमें  नहीं  सम्मिलित किया

 गया  था  ।  wa  विधेयक को  संयुक्त  समिति  को  निर्दिष्ट  किए  जाने  से  द्विभाषी  राज्य  के  विभाजन

 संबंधी  समस्त  मतभेद  दूर  किए  जा  सकेंगे  ।

 मेरे  पुर्व  वक्ताओं  ने  जिन  समस्याओं  का  निदेश  किया  है  उन  के  संबंध  में  मैं  करता

 कि  संयुक्त  समिति  उन  पर  गंभीरता  एवं  सद्भावना  से  विचार  करेगी  ।  एक  बात  यह  कही  गई

 fe  विधेयक  में  जो  निर्णय  सन्निहित  हें  उन  के  संबंध  में  किसी  सिद्धान्त  का  पालन नहीं  किया

 गया  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  गह  मंत्री  ने  दोनों  पक्षों  की  खाइयों  को

 यथा  संभव कम  करने  का  प्रयत्न किया  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  डांग  संबंधी  निर्णय  को  ले  लीजिए  |  वह  प्रजातांत्रिक सिद्धांत  के  आधार  पर

 किया  गया  है  ।  १९५१ की  जनगणना  में  श्री  मोरारजी देसाई  ai  श्री  खेर  के  कहने से  मराठी

 भाषी  लोगों  संख्या  बढ़ा  दी  गई  थी  ।  इस  के  अतिरिक्त  निर्वाचन  के  परिणाम  भी  डांग  के

 गुजरात  में  मिलाए  जाने  के  पक्ष  में  जब  महाराष्ट्र  समिति  वाले  बेलगाम  में  acl  विजय के

 कारण  बेलगाम  को  महाराष्ट्र  में  सम्मिलित  कराना  चाहते  हैं  तो  फिर  डांग  के  गुजरात में  सम्मिलित

 किए  जाने के  संबंध  में  आपत्ति क्यों  की  जा  रही  है  ?  जिस  समय  डांग  क्षेत्र  में  निर्वाचन हुए  थे  उस

 समय  उस  के  गुजरात  महा  राष्ट्र  में  मिलाए  जाने  के  संबंध  में  चर्चा  चल  रही  थी  प्रौढ़  वे  निर्वाचन

 इसी  आधार
 पर  हुए थे  ।  निर्वाचन के  परिणाम  ade  डांग  के  गुजरात  में  सम्मिलित किए  जाने

 के  पक्ष  में  इस  के  अतिरिक्त
 भौगोलिक  दृष्टि  से  भी  डांग  क्षेत्र  गुजरात  में  ही  सम्मिलित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  श्रम्बेरगांव का  संबंध  है  उसके  केवल १६  गांवों  के  संबंध  में  मतभेद है  ।  मेरा

 निवेदन है  कि  उनका  निर्णय  पाटनकर  फार्मला के  झ्राधार पर  किया  गया  है  अर्थात  लोगों की

 भाषा के  विचार  से  कौर  गांव  को  इकाई  मानकर  ।  इस  क्षेत्र  में  पारसी  श्र  गजराती ही  धिक

 हैं  ,"  महाराष्ट्री लोग  बहुत  कम  हैं  ।  इस  के  प्रतिदिन  वहां  की  पंचायतों  ने  इस
 अ्रादय के

 के
 संकल्प

 पारित  किए  थे  कि  इस  क्षेत्र  को  गजरात  में  सम्मिलित fear  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार जो  निर्णय

 किया  गया  है  वह  भाषा  के  विचार  से  तथा  जनता  की  इच्छा  के  अनुसार  किया  गया  है  ।  यदि  श्राप

 स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  बालकों  को  देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  बहुमत  गुजराती  पढ़ने  वालों  का  ही  है  ।

 इसीलिए  महाराष्ट  कांग्रेस  ने  एक  समय यह  निर्णय  किया  था  कि  समस्त  भ्रम्बेरगांव  तालुक  गुजरात

 को  दिया  जाना  चाहिए ।  परन्तु  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  मैं  इस  के  संबंध  में  चर्चा  न  किये

 जाने के  पक्ष  में  हूं  ।  मेरे  कहने  का  तात्पयं  केवल  इतना ही  है  कि  जो  निर्णय  किया  गया  है  वह

 एक  निश्चित  सिद्धान्त  के  are  पर  ही  किया गया  है

 उकई  बांध  प्रौढ़  नंदुरबार  क्षेत्रों  के  संबंध  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  नंदुरबार के  ६

 ताल्लुक़ात  के  लोगों  ने  गृहमंत्री को  एक  ज्ञापन  भेजा  है  जिसमें  जनमतसंग्रह कराये ये  जाने  की  इच्छा
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 प्रकट  की  गई  है  ।  उनका  दावा  है  कि  अधिकांश  लोंग  गुजरात  से  ही  जाये  हैं  ।  स  इन  ताकों

 के  संबंध  में  कांग्रेस  के  गुजराती  श्र  महाराष्ट्री  दलों  में  मतभेद  होने  के  कारण  ही  यह  समझौता  किय

 गया  है  कि  उकई  बांध  से  जमीन  होने  वाला  क्षेत्र  गुजरात  में  सम्मिलित  कर  दिया  जाये  |

 जहां  तक  कई  बांध  का  संबंध  भारत  सरकार  द्वारा  निर्णय  किया  जा  चका  है  बम्बई

 सरकार  उसे  क्रियान्वित कर  रहो  है  ।  स्वत  सब  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  वहू  बांध  उपयोगी  नहीं  है  ।

 यह  बताया  जा  चका  हैं  कि  गुजरात  में  का  यही  एकमात्र  स्रोत  है  ।  बम्बई  शर  महाराष्ट्र

 दोनों में  लविद्यत  उपलब्ध  है  ।  केवल  गुजरात  ही  उससे  वंचित  रहा  है  |  इस  बांध  का  बनाया

 जाना  बहुत  भ्रावश्यक  है  ।  चूंकि  यह  काम  निकट  भविष्य  में  ही  किया  जायेगा  इसीलिये  जलमग्न

 होने  वाले  क्षेत्र  के  गुजरात  में  सम्मिलित  किये  जान  का  उपबन्ध  विधेयक  में  किया  गया  है  ।  इसके

 अतिरिकत  बांध  के  निर्माण  से  सपनो  जगह  से  जाने  वाले  लोगों  का  बसाया  जाना  भी  बहुत

 masa  है  ।  इसी  प्रयोजन  के  लिये  यह  दो  मील  का  क्षेत्र  लिया  जा  रहा  है  |  वह  सर्वथा  उचित

 हैं  ।

 जहां तक  वित्तीय  मामलों का  संबंध  श्री  डांगे  ने  कहा  कि  समिति  परिषद  ने  यह  तय

 किया  था  कि  गुजरात  के  घाटे  की  पूति  के  लिये  प्रारम्भिक  वर्षों  में  सहायता  की  जाये  |  मेरा  निवेदन  है

 कि  उसमें  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  था  कि  ऐसा  दो  वर्षों  तक  किया  जाय  अथवा  पांच  वर्षों  तक  ।  इसके

 अ्रतिरिक्त  घाटे  की  राशि  के  संबंध में  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  था  ।  गुजरात भर  महाराष्ट्र  @Yo

 वर्षों  से  एक  साथ  रहते  प्राय  हैं  ।  नब  जब  वे  लग  हो  रहे  हैं  तो  गुजरात  की  काफी  समय  तक

 सहायता  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  वह  लगभग  २००  करोड़  रुपये की  पूंजी  बम्बई  में  छोड़  रहा  है  |

 सत  महाराष्ट्र प्यार  fat  में  से  जो  थोड़ी  सी  राशि  गुजरात  को  दे  रहा  है  उसके  संबंध में  भ्रांति

 नहीं  की  जानी  चाहिये ।  यह  कहना  ठीक  नही ंहैं  कि  ऐसी  सहायता  मिलने  के  कारण  गुजरात

 व्यय  करेगा  |  वास्तव  में  ग  रात  का  घाटा  उससे  कहीं  ala  होगा  जितना  निर्धारण विधेयक  में  किया

 गया  है  ।  उसकी  पूर्ति  करना  आवश्यक है  ।  यदि  महाराष्ट्र  उसकी  पति  कर  सकता तो  ठीक  भ्र न्य था

 केन्द्रीय  सरकार  को  उसकी  पूर्ति  करनी  चाहिये  ।

 इस  प्रकार  विधेयक  में  जो  उपबन्ध  किये  गये  हैं  वे  भली  प्रकार  सोच  विचार  करके  ही  रखे  गये

 हैं  ।
 वे  तकंसंगत  कौर  उचित  हैं  ।  मैं  आशा करता  हूं  कि  ah  जो  मतभेद  हैं  वे  संयुक्त  समिति  में

 टूर  हो  जायेंगे  र  इस  विधेयक  को  सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  जायेगा  |

 डा०  सी  ०  श्री  ०
 अणे (  नागपुर  )

 उपाध्यक्ष  मेँ इस  विधेयक से  प्रसन्न  नहीं  हुं  ।  मैं  नहीं

 समझता  कि  जो  लोग  प्रसन्न  हैं  उसका  कया  कारण हैं
 ?

 कया  गुजरात  कौर  महाराष्ट्र  का  लिंग  होना  खुशी
 की  बात

 है  जो  १००  वर्षों  से  भी  श्रमिक  समय  से  एक  साथ  रहते  यह  ।  मैं  इस  विधेयक को  राष्ट्रीयता

 की
 पराजय  भाषा  सं

 उं
 थी  हठधर्मिता  की  विजय  मानता  हुं

 ।
 अतः  हमें  शोक  मनाना  खुशियां

 नहीं  ।
 हमें  इस  विधेयक  के  मूल  सिद्धांत  को  समझना  चाहिये  ।  वह  है  भाषा  वादिता  का  सिद्धांत  जो  एक

 ख
 तरा  बन  गया  हैं  ।  जब  सभा  में  बम्बई  के  तीन  राज्य  बनाने  के  area  का  विधेयक  उपस्थित  किया

 गया  था  तब  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  इस  प्रकार  का  विचार  व्यक्त  किया  था  |

 गोरे  पीठासीन

 यही  गृहमंत्री ने  भी  '  अन्त  में  भाषण  देते  हुये  यह  स्वीकार  किया  था  कि  भाषावार  राज्यों

 की  भावना  इतनी  अधिक बढ़  गई  हैं
 कि

 राष्ट्रीयता  की  बात  कहानी  सी  लगने  लगी  है  |  इसीलिये  श्री

 फ्रेंक  एंथनी
 ने  जौ

 सं  शोधन  उपस्थित  किया
 था  उसका

 सभा
 ने

 भारी  समर्थन  किया  था  क्योंकि  उससे

 मूल  watt  में
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 राष्ट्रीयता के  पुनरुत्थान  की  उत्पन्न  हुई  थी
 ।

 परन्तु  हम  कया  देखते  हैं
 ?

 तीन  awd  बाद  उस

 राज्य  का  विभाजन  किया  जा  रहा  है  ।  फिर  भी  गृहमंत्री  कहते  हैं  कि  तीन  वर्ष  तक  दट्रिभाषी  प्रशासन

 भली  प्रकार  चला  |  यदि  ऐसा  हे  तो  फिर  यह  विधेयक  क्यों  उपस्थित  किया  गया  हैं  ?  संभवतः  वह

 अपनी  प्र सफलता  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि  उन्होंने  यह  व्यक्त  की  थी  कि
 अ्रन्ततः

 भाषायी  भावना  दब  जायेगी और  बम्बई  राज्य  देवा  के  लिये  एक  grat  उपस्थित  करेगा  |  हम  देखते

 हैं  कि  वह  भावना  उसी  प्रकार  बनी  हुई  है  ।

 इसीलिये  मैंने  राज्य  पुनर्गठन  आ्रायोग  से  यह  कहा  था  कि  भाषायी  राज्य  आवश्यक  नहीं  हैं  ।

 राज्य  के  निर्माण  में  भाषायी  एकता  का  महत्व  अवश्य  है  परन्तु  उसके  अ्रतिरिक्त  ate  भी  बहुत सी

 बातें  हैं  जिनसे लोग  एक  दूसरे  के  निकट  ard  हैं  ।  मैँने  ग्रा योग  को  जो  ज्ञापन  दिया  थां  उसमें  इन  सब

 बातों  की  व्याख्या की  गई  हैं  ।

 इसके  बाद  मैं  विदर्भ  के  प्रश्न  पर  श्राता हूं  |  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  प्रेरक प्रतिवेदन  में  विदर्भ

 को  एक  पृथक  राज्य  बनाने की  सिफारिश  की  थी
 ।

 आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश की  थी  कि  बम्बई

 राज्य  में  fs  सौराष्ट्र  प्रौढ़  मराठवाड़ा
 को

 सम्मिलित  किया  जाय  ।  परन्तु  बम्बई  के

 लोगों  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  |  सरकार  ने  योग  को  अन्य  सिफारिशें  तो  स्वीकार  कर  लीं  परन्तु

 बम्बई  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  विदर्भ  महाराष्ट्र  के  साथ  नहीं  मिलना  चाहता

 था  ।  जिसकी  मांग  संयुक्त  महाराष्ट्र  समिति  कर  रही  थी  ॥

 यहां  a,” 4 DS  शब्द  इस  समिति  के
 सम्बंध

 में
 निवेदन  करना  चाहता हुं  संयुक्त  महाराष्ट्रਂ  नाम  से

 यह  aa  निकलता  हैं  कि  जो  दूसरा  भाग  वे  लेना  चाहते  हैं  वह  भी  महाराष्ट्री है  जिसे  किसी  अज्ञात

 समय में  उससे  अलग  कर  दिया  गया  था  तथा  श्री वे  उनको  एक  इकाई  में  बांधना  चाहते  हैं  ।  दूसरे

 areal  में  उनका  यह  कहना  है  कि  मराठवाड़ा  ate  विदर्भ  किसी  समय  महाराष्ट्र  में  ही  थे  तथा  बाद  में

 उन्हें  किसी  कारण  अलग  कर  दिया  गया  है  ।  अरब  वे  उन्हें  पुनः  एक  इकाई  में  लाना  चाहते हैं  ।  जो  लोग

 इतिहास  नहीं  जानते  वे  इस  बात  से  बहुत  प्रभावित  हो  जाते  हैं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 बहुत  समय  पहले  माननीय  सदस्य  ने  भी  उनके  एकीकरण के  पक्ष  में

 लेख  लिखे थे

 डा०  सा ०  श्री
 ०

 वह  PE oy  की  बात  है  जब  कालेज  से  पढ़कर  निकला  ही  था  |  उस  समय

 बगाल के  विभाजन  के  विरोध  में  मैंने  मराठी  भाषी  क्षेत्रों  के  एकीकरण  की  मांग  की  थी  ।  परन्तु

 तब  से  रोक  मुझ  में  बहुत  गया  है  |  क्या  कहता  हूं  उस  पर  क्यों  नहीं  ध्यान  दिया

 जाता पुरानी  बातों  को  क्यों  लाया  जाता  है  ?

 मैं  यह  बता  रहा  था  कि  महाराष्ट्रਂ  की  कल्पना  किस  प्रकार  की  गई  है
 ।

 यदि  श्राप

 स्मृतियों  कौर  ग्र  थों  को  देखें तो  उनमें  विदर्भ  का  उल्लेख
 तो

 मिलेगा  पर  महाराष्ट्र का  नहीं  ।

 इसलिये यह  कहना  गलत  है  कि  विदर्भ  शौर  मराठवाड़ा  महाराष्ट्र  से  अलग  हो  गये  हैं  तथा
 अब  उन्हें

 फिर से  उसमें  मिलाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  समिति  के  पास  कुछ  च्े  लेखक  ate  वक्ता  हैं

 जो  अरन्य  लोगों  को  बहकाना चाहते  हैं  मानों  उन्हें  इतिहास  का  तनिक  भी  ज्ञान  नहीं  हैं
 ।

 महाराष्ट्र  राज्य  की  कल्पना हाल  के  वर्षों  में  ही  की  गई  है  ।  PRX  में  जब
 नेहरू  समिति

 नियुक्त हुई  थी  तब  तक  महाराष्ट्र  के  लोग  भाषावादिता  के  विरुद्ध  थे  ।  जब  कर्नाटक
 के

 लोगों  ने

 बावा

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 के
 प्राकार  राज्य  बनाय  जाने  की  मांग  की  थी  तब  महाराष्ट्र  की  ओर से  ऐसी  कोई  मांग  नहीं  की

 गई  थी
 ।

 इसके  विपरीत  मुझे  पूना  से  एक  पत्र  मिला  था  जिसमें  कर्नाटक  के  भाषा  के  आधार  पर  अलग

 राज्य  बनाये  जाने  का  विरोध  किया  गया  था  ।  उस  समय महाराष्ट्र  में  गोखले  कौर  तिलक

 जेसी  विभूतियां  मौजूद  थीं
 ।

 वे  सब  राष्ट्रीयता  के  समर्थ
 क

 थे  ae  भाषावादिता  के  विरोधी  थे  ।  अरब

 उन  लोगों  को  परम्परा  समाप्त  हो  गई  है  ।  अब  जो  नयें  नेता  हुये  हैं  उन्होंने  महाराष्ट्र  में  भाषावादिता

 साम्प्रदायिकता  की  भावना  का  संचार  किया  है  ।

 मेरे  कुछ  महाराष्ट्री  मित्रों जो  प्रभी  तक  मुझे  भाई  के  समान  मानते  मेरे  विरूद्ध  एक

 पैम्फलेट  निकाला  है  जिसमें  मेरो  भरसक  नित्या  को  गई  है  ।  मैँ  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि

 ईश्वर  उनमें  सद्भावनाओं  का  सं  चार  करे
 ।

 जहां तक  विदर्भ  की  मांग  का  संबंध  राज्य  पुनर्गठन  शझ्रायोग ने  उसकी  सिफारिश की  थी

 परन्तु  महाराष्ट्री  मित्रों  के विरोध  के  कारण  वैसा  नहीं
 किया

 जा
 सका  |

 तब  केन्द्रीय सरकार  ने  तीन

 राज्य  बनाने  के  rare  का  विधेयक  तैयार  किया  |  जब  उस  विधेयक  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  पास

 राय  जानने के  लिये  भेजा गया  था  तो  अधिकांश  विधायकों  ने  विदर्भ  के  पृथक  राज्य  के  पक्ष  में  मत

 दिया  था
 ।

 परन्तु  त॑  विधान  के  अ्रन्तगंत  उनके  विचार  बाध्य  नहीं हैं  वैसा  नहीं  किया  गया  ।  फिर

 वहां  के  नेताओं को  बुलाकर उनसे  भारत  के  हित  में  त्याग  करने
 को  adler की  गई  |  वहू  समय  ऐसा

 नाजुक  था  कि  उन्होंने  सच्चे  कांग्रेसी  होने  के  नाते  उस  को  ठुकराना  ठीक  नहीं  समझा  |  मेरा

 विचार  है  कि  ag  एक  बड़ी  भारी  गलती  हुई  है
 ।  क्योंकि  aa  जब  भी  विदेश

 की  मांग  की  जाती है  तो

 यही  उत्तर  दिया  जाता  है  कि  तुम्हारे  नेताओं  ने  महाराष्ट्र  के  पक्ष  में  अपना  अधिकार  छोड़  दिया  है  |

 श्रब इस प्रशन इस  प्रश्न  के  संबंध  ध  में  पुर्निवचार  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 यह  ठीक  नहीं है  ।  क्या  यह  चाहते

 हैं  कि  उन  लोगों  की  गलती  के  लिये  विदर्भ की  जनता  को  सदा  के  लिये  कर  दिया  जायें  ।

 fret  की  जनता  अरपना पृथक  राज्य  चाहती है  शर  उसके  समुचित  कारण हैं  ।

 सभापति  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  सभा  का  समय

 समाप्त हो  गया  है  ।

 इसके  पश्चात्  लोक-सभा  दुवार, १ १
 9n¢
 VS  ०/१२  १८८२  फे  ग्यारह

 roy
 र्थ्य

 por
 बज  तक  के  लिए  मित  हुई

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 94  (51)  L.S.D:—7



 ~~ at f  पिता दैनिक  a  GUN

 |  ३१  १९६०

 ११  १८८२

 विषय  पृष्ठ

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 तारांकित

 प्रदान  सख्या

 तिब्बत  से  ard  गैर-तिब्बती शरणार्थी 22  ४११७-१६

 22ay¥  भारतीय जट  मिल  संघ  के  करघे  ब  १२०-२१

 22ak  उड़ीसा में  कागज-मिलें  CPQA=—VF

 ११८८  धान  की  हाथ  से  कटाई  CPRI—-VU

 ११८६  दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दूसरी  जमीनों  का  दिया  जाना  SCPQWY——AUY

 ११६०  नाभिकीय  क्षेत्र  मे ंभारत-डेनमाकं सहकारिता  BPRQIG—VE

 ge  अखबारों को  विज्ञापन

 राज्य  व्यापार  fara ११६३  SPRL——- FB

 2 2&¥  सिक्किम को  सहायता  SPIAI—  HAA

 egey  पूरा  प्राया तक  SRIY——FV

 28kR  उड़ीसा  में  विस्थापित  व्यक्ति  १३८

 228.0  ४१३९-४१ हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  )  लिमिटेड

 १२०४  भारतीय  राज्य-भ्षेत्र  प्रदर्शित  करने  वाले  पाकिस्तानी  टिकट  IV Q—— WZ

 \ प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  क  १४

 तारांकित

 प्रश्न  सख्या

 £25  बम्बई  की  सेक्सरिया  काटन  मिल्स  ¥QV3—Ve

 8 2ER  अ्रमरीका  से  ताजों  का  भेजना  VEVY

 ११६८  राष्टीय  भवन  निर्माण  संगठन  ह  -ठप

 gree  भारतीय  खनिज  रेत  उद्योग  SUSY

 १२००  उडीसा  हथकरघा  सहकारी  संस्थायें  SQCYy

 FRO



 दिनांक  Fos

 प्रश्नों  के  लिखित  क्रमशः  )

 विषय  पृष्ठ

 तारांकित

 प्रदान  संख्या

 १२०१  नांदेड़  की  उस्मान  शाही  मिल्स  SLE

 व  रद १२०२  एस्फाल्ट  की  नालीदार  चादरें

 १२०३  बेतिया  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  अकर्म-वेतन  बन्द  करना  '४

 PRON  दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  कार्यालयों  का  हटाया  जाना  ¥IviIg

 १२०६  पूर्वी  पाकिस्तान  से  प्रतिजन  ४  2 VQ SG

 SWS १२०७  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  को  अ्रस्थियां

 १२०८  कीनिया  में  भारतीयों  पर  झ्राक्रमण  ४१४८-४९

 १२०६  राष्ट्रपति  नासिर  की  भारत-यात्रा  SIVE—Yo

 १२१०  हीराकुद  में  भारी  मशीनों  का  निर्माण  SRL श

 १२११  इंजीनियरिंग  उद्योग  श्र

 १२९१२  प्रदर्शन
 ''

 SLY YRYR

 १२१२  कामगार  प्रतिकर  अधिनियम  के  रन  मुआवजे  का  भुगतान  ERA

 दण्डकारण्य  परियोजना  का  प्रशासन RAR  EAR

 १२१४  बेनामी  कम्पनियों  की  रजिस्ट्री  SPAR

 अतारांकित

 प्रीत  संख्या

 Row  BIRR त्रिपुरा  में  सटकारी  समितियां

 रोजगार  व्यवस्था  का  सर्वेक्षण  BIRR
 १६०६

 Row  दिल्ली  में  ग्रंशकालिक  काम  ४१ ४

 १६०८  होशियारपुर  में  छोटे
 पैमाने

 के  sera  SQuy

 १६०६  लोक  गीत  SYWUW

 १६१०  अखबारी  कागज  का  आयात  SLY WmNY

 १६११  आंध्र  प्रदेश  में  छोट  पैमाने  के  उद्योग  BRAY

 १६१२  TRAY दैनिक  पत्रों  की  कुल  बिक्री

 १६१  आध्र  प्रदेश  में  श्रमिक  कल्याण  SPUY—VE

 शद  त्रिपन  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  BEX

 १६१५  अ्राध्र  प्रदेश  में  प्रौद्योगिक  बस्तियां  १४५६-५७

 १६१६  कच्छ  कौर  सौराष्ट्र  में  नमक  के  कारखाने  RS OC)

 १६१७
 SQYG—RNS

 हंगरी

 के  साथ

 व्यापार



 ४२०८

 प्रश्नों  के  लिखित  फ्रमदाः  )

 विषय  पृष्ठ

 श्रतारां  कित

 ने  सख्या

 १६१८  तेल  तथा  तिलहन  का  निर्यात  WINS

 CWASG १६१८९  पानी  में  फैलाने  योग्य  डी  ०  डी०  टी ०

 १६२०  नीम का  तेल  VeXe

 ठद्  कार्ड्योएक्टिव  ग्लाइकोसाइड्स  Ay  fetter  SWXE—Fo

 १६२२  भ्छ्  तारपीन का  तेल  VLG om "EL

 १६२३  तरल  रबड़  SP M—-ER

 १६२४  हिमाचल  प्रदेश में  प्रौद्योगिक  कर्मचारी  ४१६२

 १६२५  बम्बई  सें  लघ  हथकरघा उद्योग  PG ARHER

 १६२६  ब्यास  नदी  के  तास  में  वन-उद्योग  SPER रे

 १६२७  हिमाचल  प्रदेश  में  कुटीर  उद्योग  SWGR-EV

 १६२८  पंजाब  के  पहाड़ी  इलाकों  का  विकास  BREW EX

 १६२९  इजराइल के  साथ  व्यापार  GREK

 १६३०  कटक  में  प्रौद्योगिक  बस्ती  TREX

 TERE  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कस्बे  में  सरकार  द्वारा  बनाई  सम्पत्ति  का

 विनियमन  BIEL KE

 १६३२  सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स  एंड  कैमिकल्स  (sre )  लिमिटेड  TIRE

 १६३ हे
 मानव  warfare  आयोग  CREE

 १६३४  हथकरघे के  कपड़े  का  निर्यात  ERR

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग १६२५  PS EAC

 १६३६  काश्मीर  संबंधी  पुस्तक  CIWR9

 PERRY  mer  ara  वर्ग  के  लिये  गह  निर्माण  योजना  CIES

 सरकार  द्वारा  बनाये  गये  कलाकारों  की  नीलामी  C®ESG १६३८

 १६३९  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  हथकरघा  उद्योग  SPEG—KE

 ee So  किग्जवे  कैम्प  में  विस्थापित  व्यक्ति  SEE

 १६४१  खानों  में  सुरक्षा  संबंधी  सम्मेलन

 १६४२  फैक्टरी  श्रमिकों  की  का  देशनांक  C2V0

 गोझा  को  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध 24% ३  हँ  290.0

 १६४४  हाथ-घड़ियों का  AAT  TR9e

 PEvY  राध  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता  FL9

 BER  पत्रकारों  के  लिये  मकान  29g



 ४२०६

 meal  के  लिखित  )

 विषय

 Marci  कित

 प्रदान  संख्या

 हर७  १-७२ 59  सरकारी  दफ्तरों  में  प्रयोग  में  ्  वाला  स्टेशनरी  का  सामान

 8e¥5  विनय  नगर  में  पैदल  चलने  वाले  लोगों  के  लिये  पुल
 द  १७  २-७३

 IQve  दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  कर्मचारी  CW9z

 नागा  नेता  का  आसाम भाग  जाना  93.0 १६५१

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ¥29¥

 (१)  ३०  PERE  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  में  किये  गये

 मितव्ययता  उपायों  के  परिणाम  २०  PeuE  को

 समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  बारे  में  अनुपूरक  बताने

 वाले  विवरण  की  एक  प्रति  ।

 (२)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 (  १)  समवाय  FENG  की  धारा  RE  की  उप-धारा

 AQ)  के  अंतगर्त १  १९४५८ से  ३१  RENE

 तक  की  अवधि के  लिये  wane  होटल्स  लिमिटेड  का

 लेखा  परीक्षित  लेखे  कौर  उस  पर  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ।

 (२)  अशोक  होटल्स  लिमिटेड  के  कार्य  संचालन
 के  बारे  में

 कार की  समीक्षा  ।

 (3)  समवाय  ZEXG  की  धारा  ESR  को  उप-धारा  (३)

 के  अन्तर्गत  दिनांक  १४  १६६०  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  जी  ०

 एस०  शिकार  रे३३  में  प्रकाशित  समवाय  प्रमाण-पत्रों  का

 जारी  करना  )  १९६०  की  एक  प्रति  ।

 (४)  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक-एक

 प्रति  —

 समवाय  PERG  की  ६३१  की

 घारा  (१)  के  अ्रन्तगंत  ३१  १९५८  को  समाप्त

 होने  वाली  अवधि  के  लिये  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम

 प्राइवेट  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  परीक्षित  लेखे

 कौर  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणों  सहित  ।

 उपरोक्त  निगम  के  कार्य  तथा  अन्य  बातों  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 |



 २१०

 विषय

 WQOY विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की
 अनुमति

 सचिव  ने  चालू  सत्र  में  सद  की  दोनों  सभाश्रों  द्वारा  पारित
 किये

 गये  शर  १४  १६६०  को  सभा  को  दी  गई  प्रति  सुचना  के

 बाद  राष्ट्रपति की  अ्रनुमति  प्राप्त  निम्न  लिखित  विधेयकों  को  सभा

 पटल  पर  रखी  :--

 (१)  मोटर  गाड़ी  REKo

 (2 ta  )  विनियोग  )  PERO

 (३)  विनियोग  संख्या  २  FEKOo

 (४)  विनियोग  2ERo

 सचिव  ने  चालू  सत्र  में  संसद्  की  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  किये

 TH  प्रौढ़  १४  Re Go  को  सभा  को  दी  गई  अन्तिम  सूचना  के  बाद

 राष्ट्रपति की  अनुमति  प्राप्त  तथा  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा

 aq  प्रमाणित  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  की  प्रतियां  भी  सभा  पटल

 पर  रखों

 (१)  निष्क्वांत  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  )  REO

 (२)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )  संशोधन

 १६६०

 (3)  जनेवा  अभिसमय  REKo

 लोक-लेखा  समिति  का  afar  उपस्थापित  YRoy

 छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  Y2Ox¥

 चौहत्त रवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 सभा  की  बैठकों  से
 सदस्यों

 की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 स्थापित  SRY

 उन्नीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  को  कौर  ध्यान  दिलाना  FLVE

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  बोकारो  में  इस्पात  का  कारखाना  खोलने  की

 कौर  खान  इंधन  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  ।

 खान  कौर  ईधन  मंत्रों  स्वर्ण  ने  इस  संबंध  में  एक

 वक्तव्य सभा  पटल  पर  रखा  |



 संक्ष  २११

 faaq qs

 अनुदानों की  मांगे  हँ  १७७६-८८

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  समाप्त

 हुई  मांगें  पुरी  पूरी  स्वीकृत  हुई
 ।

 नियम का  निलम्बन  ह  WRae—Eo

 गृह-कार्य  मंत्री  गोविन्द  बल्लभ  पन्त )  ने  प्रस्ताव  किया  कि  लोक-सभा

 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सं  चालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  ७४  के  प्रथम

 परन्तुक  को  बम्बई  पुनर्गठन  ReKo  के  बारे  में  निलम्बित

 कर  दिया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  मुझ  |

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  फे  लिए  प्रस्ताव--विचाराघीन  SVE  R—SQoY

 गह-कायें  मंत्री  गो०
 To  नें  प्रस्ताव  किया

 कि
 बम्बई  पुनर्गठन

 १९६०  को  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  ।  चर्चा

 समाप्त नहीं  हुई  I

 १  १६६०/१२  १६८२  ¥  लिए

 बम्बई  पुनर्गठन  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव पर  आगे

 चर्चा
 श्र  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  पर  विचार  |

 कटाना


